आडवाणीजी पिछले चालीस वर्षो से भारत के राजनीतिक 
परिदृश्य के मुख्य व्यक्तित्वों में से एक हैं । मैं सार्वजनिक जीवन 
में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, जिसने संचार के नए 
माध्यम--ब्लॉग--का उतने प्रभावशाली तरीके से उपयोग 
किया, जितना कि उन्होंने। ब्लॉग्स उनकी विस्तृत रुचियों को 
भी प्रतिबिंबित करते हैं। इस संकलन में पाठकों को पढ़ने को 
मिलेगा समसामयिक घटनाओं पर संक्षिप्त लेखन--संस्थागत ' 
सुधारों पर; जजों की नियुक्ति को प्रक्रिया से लेकर 
प्रधानमंत्रियों के उचित आचरण पर; हमारी निर्वाचन प्रणाली में 
सुधारों की जरूरत पर; हमारे सार्वजनिक जीवन के विभिन्न 
पहलुओं पर; खेलों पर; फिल्मों पर; सार्वजनिक जीवन में 
शुचिता पर; विदेशों में जमा धन को वापस लाने, काले धन की 
मात्रा और प्रभाव को कम करने की जरूरत पर। | 
--अरुण शौरी | 
EC) 
मैं आडवाणी को एक व्यक्ति, एक राजनीतिज्ञ, एक 
जिज्ञासु पाठक और एक ज्ञानी विद्वान्‌ के रूप में जानता हूँ । 
पत्रकारिता की अपनी पृष्ठभूमि और विस्तृत ज्ञान के कारण वे | 
शानदार ब्लॉग लिख रहे हैं, जिनमें ढेर सारी सूचनाएँ और रोचक | 
प्रसंग भी होते हैं। उनमें समसामयिक मुद्दों पर छोटे-छोटे | 
ब्लॉग्स लिखने को अद्वितीय क्षमता है, जिनमें विभिन्न स्रोतों से 
उद्धरण सम्मिलित किए जाते हैं, जो बड़ी खूबी के साथ मुद्दों 
को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं। उनकी पत्रकारिता की | 
पृष्ठभूमि, उनको लंबी राजनीतिक पारियाँ और अत्यधिक पढ़ने 
से प्राप्त हुआ ज्ञान-ये सब उनके ब्लॉगों को विश्वसनीय और 
पढ्ने में रोचक बनाते हैं। ये ब्लॉग्स आज भी न केवल 
अत्यधिक प्रासंगिक हैं, बल्कि शोधकार्य करनेवाले विद्वानों के 
लिए भी भविष्य में हमारे वर्तमान समयों को समझने के लिए | 
बहुत उपयोगी होंगे । | 
-— लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा ( रिटायर्ड ) | 
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मृदुभाषी मार्गदर्शक 


यः सभी जानते हैं कि आडवाणीजी पिछले चालीस वर्षों से भारत के राजनीतिक 
परिदृश्य के मुख्य व्यक्तित्वों में से एक हैं। अटलजी के साथ उनकी एक अद्वितीय 
जोड़ी रही है, जिन्होंने पूर्व में जनसंघ का मार्गदर्शन किया, अटलजी के साथ भारतीय जनता 
पार्टी की स्थापना की, इसका मार्गदर्शन किया। इसे उन सीमाओं से ऊपर ले गए, जिसे 
उनके पूर्ववर्ती नहीं ले जा सके थे। उन्होंने दूसरों का मन जीता। इसी के माध्यम से उन्होंने 
एक अति उत्तम सरकार चलाई। 

लेकिन आडवाणीजी का योगदान केवल एक राजनेता तक ही सीमित नहीं है। हमारे देश 
की सार्वजनिक चर्चाओं में भी उनकी उतनी ही प्रभावकारी उपस्थिति रही है । जब हमारे समयों 
का इतिहास लिखा जाएगा, सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को भी निस्संदेह प्रमुखता से 
दर्ज किया जाएगा । मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि उनका एक योगदान इससे भी अधिक ऊँचा 
स्थान प्राप्त करेगा, और वह है हमारी सार्वजनिक एवं राजनीतिक चर्चाओं में उनके द्वारा प्रतिपादित 
सही परिप्रेक्ष्य। दूसरे राजनीतिक व्यक्तित्वों की तुलना में आडवाणीजी ही ऐसे हैं, जिन्होंने 
देश को छद्म धर्मनिरपेक्षता की मजबूत पकड़ से बाहर निकाला । धर्मनिरपेक्षता का वह रूप 
कुछ नहीं बल्कि एक मुखौटा था, हमारे लोगों के वर्गो के मस्तिष्क में भय पैदा करने के 
लिए--विशेष रूप से मुसलिम वर्ग में-और फिर स्वयं को उनके इकलौते उद्धारक के रूप 
में प्रस्तुत करने का स्वयं को ' धर्मनिरपेक्ष ' घोषित करना और अपने अलावा सबको ' सांप्रदायिक ' 
करार देकर अलग-थलग करना। रामजन्मभूमि आंदोलन के लिए आडवाणीजी का नेतृत्व, 
सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की उनकी रथयात्रा ने देश को विवश कर दिया कि वह 
' धर्मनिरपेक्षता ' के रूप में जो परोसा गया है, उसे फिर से जाँचे। यह हमारी सार्वजनिक चर्चाओं 
में सबसे महत्त्वपूर्ण सुधारों में से एक था, और इसलिए हमारे सार्वजनिक जीवन में भी उतना 
ही अत्यावश्यक | दूसरा था, सरकारी संरक्षण के मकड़जाल में हमें ' धर्मसमाजवाद' के रूप 
में जो परोसा जाता रहा है, उसे फिर से देखा जाए। सही परिप्रेक्ष्य को स्थापित करने में भी 
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आडवाणीजी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई । 
आडवाणीजी के कई योगदानों में से एक है--सार्वजनिक चर्चाओं को पुन: संतुलित 
करने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका-मेरे दिमाग में सबसे प्रमुखता से उभरता है, क्योंकि उनसे 
मेरी पहली जान-पहचान उनके लेखन के द्वारा ही हुई थी। उनकी पुस्तक 'द पीपल बिट्रेड' 
आज भी जनता पार्टी सरकार के अंतिम दिनों में जो हुआ, उसके महत्त्वपूर्ण विवरणों में से 
एक है--एक लेखा-जोखा, जो जितना प्रवाहमय है, उतना ही सुबोध भी। बाद में जब मैं 
“इंडियन एक्सप्रेस ' में काम कर रहा था, मुझे उनसे समय-समय पर प्रत्यक्ष संपर्क का अवसर 
मिला। जब भी कोई बड़ा मुद्दा उभरता, हम विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से उनके 
विचार आमंत्रित करते । जब मैं आडवाणीजी से अनुरोध करता कि वह एक मुद्दे पर अपने 
विचार भेजें, तो वह केवल इतना पूछते, 'कब तक? कितने शब्द?' उस दिन जब मैं दफ्तर 
पहुँचता, उससे पहले उनका लेख मेरा इंतजार कर रहा होता। लंबाई बिलकुल सही होती। 
लेख के पीछे की सोच बिलकुल स्पष्ट होती; और दूसरों के लेखों के विपरीत उसमें कोई 
चकमा देने या मुद्दे से बचनेवाली बात नहीं होती। लेखन एकदम जुटिरहित होता--मैं याद 
नहीं कर पाता हूँ कि उन दिनों हमारे पास उपलब्ध सर्वाधिक दक्ष संपादक ने भी आडवाणीजी 
के लेख में एक भी शब्द बदला हो। 
वे सभी विशेषताएँ आज उनके लेखन में अभिव्यक्त होती हैं-- आयु में उनसे काफी कम 
आयु वाले युवा उनके लिखे को हाथ में लेकर ईर्ष्या से भर जाते हैं। आज भी उनकी लेखनी 
मजबूत है, उनकी अभिव्यक्ति सुबोध। ये विशेषताएं निस्संदेह उनकी स्पष्ट सोच से आई हैं। 
ये उनके अत्यंत संयमित जीवन से भी आई हैं। कोई सौभाग्यशाली रहा हो, जिसे उनके साथ 
बैठने का अवसर मिला हो, तो वह अधिक ईर्ष्या अनुभव करेगा-उसकी तुलना में, जिसने उनके 
हाथ में लिखित एक पेज को देखा हो! वह बहुत कम खाते हैं। मुझे याद है कि एक सज्जन 
जो कलकत्ता में भाजपा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बार मुझे उस दिन के बारे में बताया, जो 
उन्होंने सड़क पर आडवाणीजी के साथ बिताया था। उन्होंने सुबह जल्दी ही उत्तरी बंगाल से 
अपनी यात्रा शुरू की। वह पूरा दिन यात्रा करते रहे। गरमी बहुत अधिक थी। आद्रता दम घोंर 
रही थी। कुछ मील चलने के बाद वे रुकते और आडवाणीजी एकत्र हुए जनसमुदाय को संबोधित 
करते। एक जगह जब वे रुके, आडवाणीजी ने एक केला विक्रेता से एक केला माँगा । जो लोग 
उनके साथ थे, उन्होंने ज्यादा केले खाए। फिर यात्रा प्रारंभ हो गई। मेरे परिचित व्यक्ति पूरी तरह 
थक चुके थे । दोपहर में उन्होंने आडवाणीजी को सुझाव दिया कि वे लंच के लिए रुकेंगे। ' लंच?' 
आडवाणीजी ने पूछा, “लंच तो हो गया--मैंने केला खा लिया था।' 


अन्य चीजों में से एक, जो हमें उनसे 
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कई अति संयमी व्यक्ति थोडे अशिष्ट और अत्यधिक दंभी होते हैं। इसके विपरीत, इतने उच्च 
पद पर रहने और इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के बावजूद आडवाणीजी हमेशा मृदुभाषी और 
उदार बने रहे। जनता में कोई उनके बारे में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सोच सकता है, जो 
सख्त नियम बनाते हैं। मेरी शिकायत इसके ठीक उलटी है। वह अत्यधिक लोकतांत्रिक हैं! 
वह अत्यधिक भरोसा करनेवाले हैं! वह अत्यंत धेर्यवान्‌ हैं! उन्होंने केवल मूर्खा को ही नहीं, 
धूर्तों को भी सहन किया है। वह सहते रहे लेकिन खामोशी से। स्पष्ट कहूँ तो ठीक उसके 
विपरीत, जो कुछ लोगों ने उनके बारे में प्रचारित किया हुआ है। मैं कई बार इच्छा करता था 
कि कभी तो वे यह निर्णय लें, कि वह कम विश्वास करेंगे! 

उनकी स्मरणशक्ति अद्वितीय है। उनका अध्ययन उतना विस्तृत है, जितना हो सकता है। 
उनका मस्तिष्क युवा और जिज्ञासु है। इसलिए नई चीजों और नई तकनीकों के प्रति उनकी 
इतनी आसक्ति है। मैं सार्वजनिक जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, जिसने 
संचार के नए माध्यम--ब्लॉग--का उतने प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया, जितना कि 
उन्होंने लोग उनके नवीनतम ब्लॉग की प्रतीक्षा करते हैं--कुछ अपेक्षाओं के साथ, कुछ पूर्वग्रह 
के साथ प्रत्येक वाक्य, जो वह लिखते हैं, जाँचा हुआ होता है। अकसर जो उन्होंने लिखा है, 
उसके मनचाहे अर्थ निकाले जाते हैं, जो उन्हें भी आश्‍चर्यचकित कर देते हैं! वह कभी कठोर 
शब्दों का प्रयोग नहीं करते, यहाँ तक कि उनके आचार-विचार में भी इसका रंचमात्र नहीं 

` दीखता। 

ब्लॉग्स उनकी विस्तृत रुचियों को भी प्रतिबिंबित करते हैं। इस संकलन में भी इसके 
पूर्ववती की तरह पाठकों को पढ़ने को मिलेगा समसामयिक घटनाओं पर संक्षिप्त लेखन, 
निस्संदेह हमारे इतिहास पर, जिसमें समसामयिक घटनाओं के पीछे का इतिहास भी शामिल 
है; संस्थागत सुधारों पर; जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया से लेकर प्रधानमंत्रिों के उचित आचरण 
पर, हमारी निर्वाचन प्रणाली में सुधारों की जरूरत पर; हमारे सार्वजनिक जीवन के विभिन्न 
पहलुओं पर, जिनके प्रति आडवाणीजी का गहरा जुड़ाव रहा है; खेलों पर; फिल्मों पर; सार्वजनिक 
जीवन में शुचिता पर--विदेशों में जमा धन को वापस लाने, काले धन को मात्रा और प्रभाव 
को कम करने की जरूरत पर | इनमें से प्रत्येक पर, आडवाणीजी सिर्फ निंदा करने से अधिक 
दूरदर्शिता दिखाते हैं कि उसके बारे में क्या किया जाए। दूसरे के द्वारा किए अच्छे कार्यों को 
गर्मजोशी से, मुक्तकंठ से प्रशंसा उनके व्यक्तित्व का अनूठा गुण है। 

इन ब्लॉग्स को पढ़नेवाला प्रत्येक पाठक यह इच्छा करेगा कि आडवाणीजी हमारे सार्वजनिक 
जीवन और चर्चाओं का मार्गदर्शन करते रहें=आनेवाले कई-कई वर्षो तक। 


अरुण शौरी 
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भूमिका 


थ्री लालकृष्ण आडवाणी और मेरी पृष्ठभूमि बहुत अलग है। हालाँकि, हम दोनों ने 
लगभग एक ही समय इंग्लिश मिशनरी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने कराची में 
और मैंने पटना में। उनकी एक बहुत लंबी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, जबकि मैंने 40 वर्ष 
सेना में अपनी सेवाएँ दीं; मेरी पृष्ठभूमि पूरी तरह गैर-राजनीतिक रही है। 
आपातकाल के दौरान वह बैंगलोर की जेल में थे और मैं दिल्ली में मिलिट्री इंटेलीजेंस 
का प्रमुख था, तभी मेरी उनसे अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत हुई थी । जब वह जेल में थे, उन्होंने 
एक पुस्तिका 'ए टेल ऑफ टू इमरजेंसीस ' लिखी थी । इस पुस्तिका ने मेरा ध्यानाकर्षित किया; 
क्योंकि इसमें तीस के दशक में हिटलर के आपातकाल की सत्तर के दशक में इंदिरा गांधी के 
आपातकाल से तुलना की गई थी। एक महत्त्वपूर्ण बिंदु, जो उन्होंने इस पुस्तिका में दिया था, 
वह सेना से संबंधित था। उन्होंने लिखा था, अगर जर्मन सेनाध्यक्ष हिटलर के द्वारा थोपे गए 
आपातकाल के विरुद्ध खड़े हो जाते तो मानवता द्वितीय विश्वयुद्ध के विनाश से बच सकती 
थी। हमारे देश में आपातकाल के दौरान यह भारतीय सेना प्रमुखों के लिए इशारा था। मैं 
पुस्तिका में वर्णित अकाट्य तथ्यों से बड़ा प्रभावित हुआ था, लेकिन स्पष्ट कारणों से मुझे यह 
सुनिश्चित करना था कि यह पुस्तिका सेना में प्रचारित न हो। इस मामले पर मुझे प्रतिबंधक 
कदम उठाना था। जब 1977 में जनता सरकार सत्ता में आई, वह कैबिनेट मंत्री बने। सेना 
प्रमुख का विशेष सहायक होने के नाते मुझे उनसे कुछ आधिकारिक अवसरों पर मिलने का 
अवसर मिला | हालाँकि, 1983 में सेना से त्याग-पत्र देने के बाद ही मेरी उनसे करीबी बातचीत 
शुरू हुई। सेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति के मेरे अधिक्रमण के विरुद्ध पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी 
चरण सिंह और पूर्व रक्षा मंत्री जगजीवन राम के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया, उस पर हस्ताक्षर 
करनेवालों में वह भी एक थे। मैने अपने अधिक्रमण को मुद्दा बनाए बिना सेना छोड़ दी । मैंने 
कहा कि मैं अपनी सरकार का निर्णय स्वीकार करता हूँ और मैं जनरल ए.एस. वैद्य को सफलता 
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की कामना करता हूँ । मैंने यह भी कहा कि वह मेरे मित्र हैं और एक सक्षम जनरल हैं । 

सेना छोड़ने के बाद आडवाणी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए 
आमंत्रित किया, लेकिन मैंने यह कहते हुए उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि मैं 
गैर-राजनीतिक रहना चाहता हूँ । मैंने उनसे यह भी कहा कि चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर 
ने भी मुझे अपने दल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और उनका प्रस्ताव भी मैंने 
इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत ही 
प्यारी बात कही थी, उन्होंने कहा था, मैं राजनीति में न आऊँ, लेकिन मुझे राष्ट्रनीति में रुचि 
लेनी चाहिए। मैंने उनकी इस सलाह का अनुसरण किया। निजी स्तर पर मेरे वाजपेयी और 
आडवाणी, दोनों से आत्मीय संबंध हैं। 

पिछले तीस वर्षो के दौरान आडवाणी मेरी से करीबी बातचीत होती रही है। मुझे उनके 
साथ काम करने का अवसर भी मिला, जब मैं असम का और बाद में जम्मू व कश्मीर का 
राज्यपाल बना था। वह उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। इस तरह से मैं आडवाणी को एक 
व्यक्ति, एक राजनीतिज्ञ, एक जिज्ञासु पाठक और एक ज्ञानी विद्वान्‌ के रूप में जानता हूँ। मैं 
व्यक्तिगत रूप से उन्हें अत्यधिक सम्मान देता हूँ । पत्रकारिता की अपनी पृष्ठभूमि और विस्तृत 
ज्ञान के कारण वह शानदार ब्लॉग लिख रहे हैं, जिनमें ढेर सारी सूचनाएँ और रोचक प्रसंग भी 
होते हैं। देश में कोई ऐसा नेता नहीं है, जिसकी राजनीतिक आयु उनसे अधिक हो। उनमें 
समसामयिक मुद्दों पर छोटे-छोटे ब्लॉग्स लिखने की अद्वितीय क्षमता है, जिनमें विभिन्न 
स्रोतों से उद्धरण सम्मिलित किए जाते हैं, जो बड़ी खूबी के साथ मुद्दों को सही परिप्रेक्ष्य में 
प्रस्तुत करते हैं। उनकी पत्रकारिता की पृष्ठभूमि, उनकी लंबी राजनीतिक पारियाँ और अत्यधिक 
पढ़ने से प्राप्त हुआ ज्ञान-ये सब उनके ब्लॉगों को विश्वसनीय और पढ़ने में रोचक बनाते हैं। 

आडवाणी और मैं, दोनों लगभग एक समान ही पुराने हैं, मैं उनसे कुछ साल बड़ा 
होऊँगा। उन्होंने स्वयं को इतने बेहतर तरीके से आधुनिक तकनीकी विकास के अनुकूल 
बना लिया है, जबकि मुझे ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे याद है, 2009 में 
उन्होंने मुझे अपनी पार्टी को वेबसाइट का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। उस 
अवसर पर मेरा परिचय देते हुए उन्होंने बड़े प्रेम से कहा था कि हालाँकि मैं उनकी पार्टी का 
सदस्य नहीं हूँ, फिर भी मैं पार्टी की वेबसाइट का उद्घाटन करने के लिए बिलकुल उपयुक्त 
हूँ। ऐसा करते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि जयप्रकाश नारायण उनकी पार्टी के सदस्य नहीं 
थे, फिर भी उनके निमंत्रण पर उन्होंने बीजेपी की पूर्ववती जनसंघ की बैठक को संबोधित 
किया था। मैं स्वीकार करता हूँ कि में केवल इसलिए लज्जित अनुभव नहीं कर रहा था कि 
मेरा नाम वर्तमान समय के महानतम भारतीयों के साथ समान भाव से लिया जा रहा था, 
बल्कि इसलिए भी कि मैं वेबसाइट के बारे में बहुत थोड़ा जानता था। उस समय तक मैं यह 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


11 
भी नहीं सीख पाया था कि कंप्यूटर पर कार्य कैसे किया जाता है, जो मैं अपने पोते-पोतियों 
से सीखने का प्रयास कर रहा था। यहाँ तक कि आज भी मैं इंटरनेट पर केवल संदेशों को 
भेज और प्राप्त कर सकता हूँ और मोबाइल फोन के उपयोग के बारे में भी मुझे बहुत थोड़ी 
विशेष जानकारी है। दूसरी ओर आडवाणी ने बड़े उत्साहपूर्वक सभी आधुनिक संचार की 
तकनीकों को अपना लिया है-शुरुआती साधारण कैसियो-डिजिटल डायरी से आई-पॉड, 
आई-पैड और आई-फोन तक। मुझे अत्यंत चर्चित फेसबुक और ट्विटर के बारे में अभी 
भी कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक ब्लॉग की बात है, मैं इन्हें इंटरनेट पर पढ़ सकने के 
अलावा इनके बारे में बहुत-थोड़ा जानता हूँ। आडवाणी एक शानदार ब्लॉग लेखक हैं और 
में जिन्हें जानता हूँ, उनमें से वह सबसे अधिक ब्लॉग लिख रहे हैं। 

शुरुआत से ही उन्होंने मेरा नाम अपने ब्लॉग्स की वितरण सूची में रखा था। इसलिए मैं 
वे सब ब्लॉग पढ़ चुका हूँ, जो उन्होंने अब तक लिखे हैं। वे सभी रोचक, ज्ञानवर्धक और 
शैक्षिक हैं। उनमें समसामयिक मुद्दों को सरल-सहज रूप में विश्वसनीय तरीके से समेटा 
गया है। ये ब्लॉग्स आज भी न केवल अत्यधिक प्रासंगिक हैं. बल्कि शोधकार्य करनेवाले 
विद्वानों के लिए भी भविष्य में हमारे वर्तमान समयों को समझने के लिए बहुत उपयोगी 
होंगे। मैं यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहुँगा कि इस पुस्तक में जो ब्लॉग्स हैं, उन सभी को 
मैंने पहले पढ़ा है। जब मैं यह भूमिका लिख रहा था, मैने प्रत्येक ब्लॉग को फिर से पढ़ा और 
उन्हें उतना ही लुभावना और पठनीय पाया, जितना पहले के अवसरों पर। 

यह पुस्तक पिछले डेढ़ वर्ष में लिखे गए 54 ब्लॉग्स का संकलन है। पहलेवाले 
संकलन में 108 ब्लॉग हैं, जो दो वर्षो से कुछ अधिक को सहेजे हुए हैं। यह बड़ा अविश्वसनीय 
है कि एक अत्यधिक सक्रिय राजनेता होने की व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने चार वर्षो में 
162 ब्लॉग लिखने के लिए समय निकाला। अपनी व्यस्तताओं और दूसरी बहुत सी 
प्रतिबद्धताओं के बावजूद उन्होंने ऐसा करने के लिए समय निकाला, यह उनकी ऊर्जा और 
योग्यता के बारे में बहुत कुछ कहता है। अतः यह आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि उन्हें 
हमारे देश का सबसे बड़ा ब्लॉगर माना जाता है। 


लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा 
सी-4/4089, वसंत कुंज पी.वी;एस.एम. (रिटायर्ड) 
नई दिल्ली-110070 
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अनुक्रमणिका 


मृदुभाषी मार्यदर्शक 

भूमिका 

अमेरिका और पाकिस्तान के बीच 
विश्वास खस्ता हाल में 

चारित्रिक सदाचार बनाम 

व्यक्तित्व सदाचार 

सन्‌ 2014 में कांग्रेस के भाग्य को 

लेकर अटकलें 

नए राष्ट्रपति से एक अनुरोध 

भारत को एक वैश्विक खेल शक्ति 

बनाने का संकल्प करें 

कोलगेट पर प्रधानमंत्री का लचर बचाव 
दो विशिष्ट कार्यक्रम 

वर्तमान राजनीतिक तंत्र आपातकाल से भी 
ज्यादा खौफनाक है 

दो उपलब्धियाँ, एक अपेक्षा 

जब वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद ने खुदरा में 
एफ.डी.आई. को राष्ट्र-विरोधी माना 

डॉ. मनमोहन सिंह ने 2002 में कहा था-- 
खुदरा में एफ.डी.आई. रोजगार को नष्ट कर देगा 
एक साहित्यिक विभूति को सम्मानित किया बंगलौर ने 
इतिहास को दबाना नहीं चाहिए 

सरदार पटेल की विलक्षण उपलब्धि 
दरबार--एक अत्यंत रोचक पुस्तक 


22 जून, 2012 
29 जुलाई, 2012 


5 अगस्त, 2012 
12 अगस्त, 2012 


19 अगस्त, 2012 
2 सितंबर, 2012 
10 सितंबर, 2012 


12 सितंबर, 2012 
15 सितंबर, 2012 


23 सितंबर, 2012 


1 अक्तूबर, 2012 
3 अक्तूबर, 2012 
4 नवंबर, 2012 
7 नवंबर, 2012 
23 दिसंबर, 2012 
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17. 


18. 


19. 
20. 


21. 


22. 


DS 


24. 
2S, 


26. 


27. 
28. 
29. 


30. 
31. 
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33. 
34. 
35. 
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श्री नारायण गुरु संबंधी केरल की पहल का 
देश में भी अनुसरण हो 

नेहरू का सेकुलरिज्म भी हिंदू मूल 
सिद्धांतों पर आधारित है 

कुंभ मेला-अन्यत्र दुर्लभ एक नजारा 
अद्भुत लेखक-विचारप्रेरक पुस्तक 
न्यायिक नियुक्तियों संबंधी कॉलिजियम 
पद्धति को पुनरीक्षा की जरूरत 
भाजपा और ईस्टर संडे 

काले धन पर श्वेत-पत्र के बावजूद एक पैसा 
भी वापस नहीं आया 

काले धन के मुद्दे पर स्विस बैंकों में 
गहराया संकट 

भारत के प्रधानमंत्रियों की बैलेंसशीट 
एक बच्चे ने कहा, सम्राट्‌ ने तो 

कोई वस्त्र पहना ही नहीं है 

कर्नाटक का सबक भाजपा और 
कांग्रेस, दोनों के लिए 

इंटरनेट क्रांति की चुनौतियाँ 

कफन में जेब नहीं होती 

गुआंतानामो बे बंदीगृह संबंधी 
ओबामा को दुविधा 

विश्वारूप--एक शानदार फिल्म 
साम्राज्य के पाप 

राष्ट्रीय एकीकरण के लिए 

स्वतंत्र भारत का पहला शहीद 

उमर, अपने पर नियंत्रण रखो! 
हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो 

डॉ. श्यामा प्रसाद की जयंती 

“ए व्यू फ्राम दि रायसीना हिल' 
अत्यंत सुंदर ढंग से लिखी गई पुस्तक 
ओसामा बिन लादेन संबंधी 
पाकिस्तान का न्यायिक आयोग 


4 जनवरी, 2013 


11 जनवरी, 2013 
25 जनवरी, 2013 
18 मार्च, 2013 


25 मार्च, 2013 
2 अप्रैल, 2013 


10 अप्रैल, 2013 


24 अप्रैल, 2013 
2 मई, 2013 


9 मई, 2013 


12 मई, 2013 
23 मई, 2013 
26 मई, 2013 


4 जून, 2013 
9 जून, 2013 
19 जून, 2013 


23 जून्‌, 2013 

28 जून, 2013 
2 जुलाई, 2013 
7 जुलाई, 2013 


14 जुलाई, 2013 


21 जुलाई, 2013 
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SRI oS“ 


38. 


54. 


कैसे 9/11 और राष्ट्रपति पद ने 

जिहादी आतंक के बारे में ओबामा के 
नजरिए में आमूलचूल बदलाव किया 
पाकिस्तान ने भारतीय जवानों पर हमला किया, 
संसद्‌ ने यूपीए सरकार पर 

सेनाध्यक्ष का अभिनंदन 

डर्टी मनी-भारतीय अर्थव्यवस्था 

का दंश 

नीति-निर्माताओं का मानना है, 

सिर्फ भगवान्‌ ही हमारी अर्थव्यवस्था . 

को सहायता कर सकता है 

सावरकर के बारे में डॉ. अंबेडकर का 
ऐतिहासिक रहस्योद्घाटन 

राहुल नहीं, प्रणव दा ने बचाई इज्जत 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित 
नकारात्मक वोट 

भाजपा में कोई पूर्ण विराम नहीं 

डॉ. मुंशी का पं. नेहरू को ऐतिहासिक पत्र : 
वी.पी. मेनन ने कहा ' अद्भुत' 
प्रधानमंत्री-एक शानदार टीवी धारावाहिक 
जब वी.पी. मेनन ने एक ब्रिटिश जनरल के 
छक्के छुड़ाए 

जम्मू एवं कश्मीर का भारत में विलय रोकना 
चाहता था ब्रिटेन 

“इंडियाज बिस्मार्क' : एक उत्कृष्ट पुस्तक 
स्वतंत्र भारत हेतु चर्चिल की रणनीति 
हैदराबाद एक्शन को लेकर नेहरू-पटेल 
मतभेदों पर डॉ. के.एम. मुंशी का 
प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य 


बेहतरीन फोटोग्राफ्स : शिप्रादास को अद्वितीय पुस्तक 


23 जुलाई, 2013 


11 अगस्त, 2013 
13 अगस्त, 2013 


19 अगस्त, 2013 


2 सितंबर, 2013 


12 सितंबर, 2012 
4 अक्तूबर, 2013 


6 अक्तूबर, 2013 
8 अक्तूबर, 2013 


11 अक्तूबर, 2013 
20 अक्तूबर, 2013 


5 नवंबर, 2013 
7 नवंबर, 2013 


11 नवंबर, 2013 
13 नवंबर, 2013 


19 नवंबर, 2013 
22 नवंबर, 2013 
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1] 
अमेरिका और पाकिस्तान के बीच 
विश्‍वास खस्ता हाल में 


पिश सप्ताह श्री एम.जे. अकबर ने मुझे अपनी पुस्तक ' टिंडरबॉक्स' के अमेरिकी 
संस्करण की प्रति भेंट की, जो इस महीने की शुरुआत में अमेरिका में लोकार्पित को 
गई है। 

जनवरी, 2011 में नई दिल्ली में लोकार्पित इस पुस्तक को मैंने एक शानदार पुस्तक के 
रूप में निरूपित किया था। उप-शीर्षक 'दि पास्ट ऐंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान” वाली इस 
पुस्तक में चौदह अध्याय थे। अमेरिकी संस्करण में एक और जोड़ा गया है, जिसका शीर्षक 
है ' डार्क साइड ऑफ दि मून'। अपेक्षानुरूप यह अध्याय पाकिस्तान के जन्म से लेकर आज 
तक अमेरिकी-पाकिस्तान संबंधों पर केंद्रित है। 

जहाँ तक अमेरिकी-पाक संबंधों का प्रश्‍न है, उसमें हाल ही के वर्षो की सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण घटना 9/11 षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार ओसामा बिन लादेन, जो पिछले एक दशक 
से वॉशिंगटन की सभी गुप्तचर एजेंसियों की पहुँच से बाहर था, को यू.एस. नेवी द्वारा 
एबटाबाद में खोज निकालना है। 

स्वाभाविक रूप से यह अतिरिक्त अध्याय जनरल जेम्स एबॉट के संदर्भ से शुरू होता 
है, जिनकी 1896 में मृत्यु हुई थी और जिनके नाम पर एबटाबाद बना। एम.जे. अकबर ने 
उल्लेख किया है कि इस छावनी शहर का वर्तमान उच्चारण एबटाबाद, जो स्थानीय भाषा में 
बन गया है। 

अकबर की पुस्तक सतर्कतापूर्वक जिन्ना और उनके सहयोगी लियाकत अली खान 
दवारा वॉशिंगटन से ऐसे सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की पृष्ठभूमि को विस्तार से प्रस्तुत करती है, 
जिससे अमेरिका पाकिस्तान को शस्त्र आपूर्ति करनेवाला स्वाभाविक देश बने। पाकिस्तान 
के जन्म के एक महीने बाद एक अमेरिकी पत्रकार मार्गरेट बाऊरके-व्हाईट ने जिन्ना से 
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पूछा, क्या वह अमेरिका से तकनीक का अथवा वित्तीय सहायता पाने की आशा करते हैं? 
जिन्ना का साफ उत्तर था, पाकिस्तान को अमेरिका से ज्यादा अमेरिका को पाकिस्तान की 
ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान विश्व की धुरी है, जैसाकि हमारी स्थिति है--ऐसा सीमांत 
जिस पर विश्व का भविष्य निर्भर करेगा। 
अकबर लिखते हैं--तब उन्होंने (मागरेट) लिखा कि जिन्ना मेरी ओर झुके, आवाज 
कम करके विश्वस्त बात बताने लगे। रूस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। इस पुस्तक के अनुसार 
यह बातचीत सचमुच में शीतयुद्ध या एक युद्ध के वास्तविक बनने से पहले (जिन्ना) का 
चतुर बोध था। 
अकबर की अमेरिकी संस्करण वाली पुस्तक इस बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ती कि 
बिन लादेन प्रकरण में पाकिस्तानी सरकार और आई.एस.आई. बिन लादेन के छिपने के 
स्थान के बारे में पूरी तरह शामिल थी। 
अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की खोज 9/11 के आतंकवादी हमले से पहले ही 
शुरू कर दी थी। अकबर लिखते हैं--1998 में पूर्वी अफ्रीका में अमेरिकी दूतावासों पर 
अल-कायदा के हमलों के बाद से ही अमेरिका ने पाकिस्तानी और सऊदी अरब के माध्यम 
से बिन लादेन को हासिल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। 
जितनी पुस्तकें होगी उतने ही अलग-अलग किस्से होंगे कि मई 2077 में अपनी मृत्यु 
के पहले एक दशक में ओसामा कैसे और कहाँ छुपने में सफल रहे लेकिन यह बात साफ 
है-- एबटाबाद में बसने से पहले वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में रहे। 
आई एस. आई के पास पूरी जानकारी थी, लेकिन उसने इसे अपने तक सीमित रखा। 
लश्कर के आठ घोषित उद्देश्यों और लश्करे तोयबा को आई.एस.आई. का पूर्ण समर्थन 
तथा नवंबर, 2008 में मुंबई पर हमले के बारे में इस अध्याय में काफी लिखा गया है। 
लश्कर के आठ घोषित लक्ष्य हैं, इनमें-मुसलिमों के उत्पीड़न की समाप्ति, किसी भी 
मुसलिम को हत्या का बदला, मुसलिम देशों की रक्षा, मुसलिमों की भूमि की पुनः वापसी और 
अहम यह कि मुसलिम राष्ट्रों में रहनेवाले गैर-मुसलिमों पर जजिया या चुनावी टैक्स लगाना। 
यह आई.एस.आई. के अनुकूल है, जो कश्मीर में लश्कर और अन्यों का उपयोग कर वह 
हासिल करने की उम्मीद करती है, जैसा उसने अफगानिस्तान में किया। ऐसा माना जाता है कि 
शक्तिशाली सोवियत सेना की तुलना में भारतीय सेना से निपटने में ज्यादा आसानी होगी। 
आई.एस.आई. ने इस विशवास के साथ लश्कर पर ध्यान देना शुरू किया कि यह 
कश्मीर में उसके लक्ष्यों के लिए ज्यादा सुविधाजनक सिद्ध होगा। लश्कर के लिए कश्मीर 
राष्ट्रों के बीच एक और अन्य क्षेत्रीय युद्ध नहीं है अपितु पैगंबर मोहम्मद के समय से जारी 
और मूर्तिपूजकों के बीच का धार्मिक युद्ध है, इसलिए हिंदुओं को मारनेवाले के लिए विशेष 


रूप से जन्नत मिलने और शहीद का दर्जा मिलने का इनाम मिलेगा। इसके अलावा, एक 
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बार कश्मीर हाथ में आ जाने पर यह भारत को फिर से जीतने का आनंदायक केंद्र बनेगा । 
आगे अकबर लिखते हैं-- 
जब अमेरिका ने शिकागो में हेडली पर मुकदमा चलाया तो यह इसलिए नहीं था 
कि वह भारत की अवांछित लोगों की सूची में था। लश्कर अमेरिका का उतना ही शत्रु 
है जितना भारत का। अफ्पाक युद्ध में पाकिस्तानी तत्त्वों द्वारा खेले जानेवाले दोगले 
खेल को अमेरिका ने बहुत पहले भाँप लिया था, लेकिन उसे अपनी रणनीति को रूप 
देने की वृहत्‌ जरूरत के चलते पाकिस्तान से गठबंधन बनाने को बाध्य होना पड़ा। 
लेकिन एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के पाए जाने से विश्वासघात न केवल 
वॉशिंगटन अपितु अमेरिकी गलियों में भी तीव्रता से महसूस किया गया। 
एम.जे. टिप्पणी करते हैं-कौन क्या और कब जानता है, इसके बारे में बहुत सी बातें 
होंगी, लेकिन इस बात को स्पष्ट करने के पर्याप्त सबूत हैं कि गेरोनिमा के ऊपर वॉशिंगटन 
और इस्लामाबाद के बीच पूर्णतया अविश्वास है । 
मैं मानता हूँ, टिंडरबॉक्स पुस्तक का यह नया अध्ययन पाठकों को एबटाबाद में मई फर्स्ट 
ऑपरेशन के बारे में विस्तृत ब्योरा देता है, जो कि अकबर द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से पूरी तरह 
मेल खाता है कि अमेरिका और पाकिस्तान में पहले का विश्वास अब खंडित हो चुका है। 


टेलपीस 

मानो न मानो, लेकिन कनाडियन प्रेस के मुताबिक डॉ. शकील अफ्रीदी नाम के 
पाकिस्तानी डॉक्टर ने ओसामा बिन लादेन को खोजने में अमेरिका कौ सहायता को। 

डॉ. अफ्रीदी को देशद्रोह के आरोप में पाकिस्तान की एक अदालत ने 33 वर्ष के कारावास की 
सजा दी है। इस घटना ने वॉशिंगटन और इस्लामाबाद में टूटे विश्वास को और मजबूत किया है। 

रिपब्लिकन सीनेटर जॉन मैक्केन और डेमोक्रेटिक सीनेटर कार्ल लेविन ने एक संयुक्त 
वक्तव्य में कहा-यह चौंकानेवाला और निंदनीय है कि डॉ. अफ्रीदी, जिसने बिन लादेन को 
दुँढ्वाने हेतु अमेरिका का सहयोग दिया, उनको 33 वर्ष कारावास की सजा दी गई | अफ्रीदी 
ने साहसिक और देशभक्तिपूर्ण काम किया था--विश्व के सर्वाधिक वांछित आतंकवादी, 
जिसके हाथों में अनेक निर्दोष पाकिस्तानियों की हत्या का खून लगा है। 

मैक्कन और लेविन ने अफ्रीदी को तत्काल क्षमा और रिहा करने को कहा है। विदेश 
विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने संवाददाताओं को बताया कि अमेरिका ने पहले ही 
पाकिस्तानी सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है और आगे भी उठाती रहेगी। 


(22 जून, 2012) 
[1] 
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चारित्रिक सदाचार बनाम 
व्यक्तित्व सदाचार 


LF के प्रति मेरे लगाव को जाननेवाले मित्र और परिचित अकसर मुझसे पूछते हैं कि 

कया पुस्तकों को ऐसी कोई श्रेणी है, जिसे मैं विशेष रूप से पसंद करता हूँ। एक समय 
था, जब मैं हलकी-फुलकी पुस्तकें पढ़ना पसंद करता था । उपर्युक्त संबंध में मेरा उत्तर हुआ 
करता था-श्रिलर (रोमांचक पुस्तकें) । 

लेकिन यदि आज मुझसे यही प्रश्‍न पूछा जाता है तो मेरा उत्तर है-सेल्फ-हेल्प बुक्स 
(स्वयं-सहायक पुस्तकें) । 

कराची के अपने शुरुआती वर्षो के बारे में बात करते हुए मैं अकसर अपनी युवावस्था 
में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्री राजपाल पुरी से हुई पहली मुलाकात का स्मरण 
करता हूँ। उन्होंने मुझे डेल कारनेगी की पुस्तक ' हाऊ टू विन फ्रेंड्स ऐंड इंफ्लूअंस पीपल' 
भेंट में दी थी। वास्तव में वह मेरी सबसे पहली सेल्फ-हेल्प पुस्तक थी। अपनी उस 
अवस्था में मैं इससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि इसमें दिए गए उदाहरणों को मैं अनेक 
बार उद्धृत करता था। डेल कारनेगी मेरे पसंदीदा लेखक बन गए थे। 

पिछले कुछ वर्षो में उसी श्रेणी के एक अन्य लेखक स्टीफन आर. कोव का भी मैं 
प्रशंसक बना हूँ। एक पखवाड़े पूर्व उनका निधन हो गया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक “दि सेवन 
हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल' की 38 भाषाओं में 25 मिलियन से ज्यादा प्रतियाँ 
बिक चुकी हैं। 

स्टीफन कोव की इस विशेष पुस्तक को असाधारण लोकप्रियता उनके द्वारा चारित्रिक 
सदाचार और व्यक्तित्व सदाचार में किए गए भेद पर आधारित है। आश्चर्यजनक रूप से 
पुस्तक का उप-शीर्षक है रिस्टॉरिंग दि करेक्टर एथिक्स '। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


राष्ट्र सर्वोपरि 21 


पुस्तक के पहले भाग में वे उल्लेख करते हैं कि उन्होंने सन्‌ 1776 से लेकर अमेरिका 
में प्रकाशित सफल साहित्य का गहराई से अध्ययन किया । उनके अनुसार इस अध्ययन के 
दौरान उन्हें सफलता संबंधी लेखन का 200 वर्षां का इतिहास जानने को मिला, और उनके 
ध्यान में एक चौंकानेवाला आयाम उभरता नजर आया कि पिछले 50 वर्षों में लिखा गया 
सफलता संबंधी साहित्य सतही है। 

इसकी तुलना में पहले 150 वर्षों के लगभग सभी साहित्य का फोकस जिस पर है, 
उसे चारित्रिक सदाचार कहा जा सकता है और जो सफलता, ईमानदारी, विनम्रता, सच्चाई, 
संयम, साहस, न्याय, धैर्य, उद्यम और विनय जैसी चीजों का आधार है। 

चारित्रिक सदाचार सिखाता है कि प्रभावी जीवन के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं और 
लोग सच्ची सफलता तथा स्थायी प्रसन्नता का अनुभव तभी कर सकते हैं, जब वे इन 
सिद्धांतों को समझकर अपने मूल चरित्र में एकाग्र करना सीख लेते हैं। 

लेकिन पहले विश्वयुद्ध के तुरंत बाद सफलता का मूल विचार चारित्रिक सदाचार से 
बदलकर, जिसे हम व्यक्तित्व सदाचार कह सकते हैं, हो गया। सफलता व्यक्तित्व के 
कार्य-कलाप, लोक छवि, व्यबहार, प्रवृत्ति, कुशलता और तकनीक, जो मानव को पारस्परिक 
क्रिया को सहज बनाती हैं, से ज्यादा हो गई । इस व्यक्तित्व सदाचार ने मुख्य रूप से दो मार्ग 
अपनाए--पहला मानवीय और जनसंपर्क तकनीकवाला, दूसरा सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति । 
इसका कुछ दर्शन प्रेरक और कभी-कभी वैध उक्तियों, जैसे आपकी प्रवृत्ति आपकी प्रतिष्ठा 
को निर्धारित करती है के रूप में अभिव्यक्त होने लगी। भौं चढ़ाने के बजाय मुसकराहट 
ज्यादा मित्र बनाती है, और मनुष्य का दिमाग जो भी ग्रहण और विश्वास करता है, वह 
हासिल कर सकता है । 

व्यक्तित्व के अन्य भाग स्पष्ट रूप से चालाकी भरे, यहाँ तक कि भ्रामक होते हैं, जो 
लोगों को इसका उपयोग अन्य लोगों पर करने को प्रोत्साहित करते हैं, ताकि लोग उन्हें पसंद 
कर सकें या दूसरों की रुचि में झूठी दिलचस्पी दिखाकर उनसे वे निकाल सकें, जो वे चाहते 
हैं, या पावर लुक का उपयोग जीवन के उनके मार्ग को नकल में करें। 

इसमें से कुछ साहित्य चरित्र की सफलता का एक अंग मानता है, लेकिन इसे बुनियादी 
और उत्प्रेरक मानने के बजाय इसको खंडों में देखना पसंद करते हैं। चारित्रिक सदाचार का 
संदर्भ अधिकांशतया दिखावटी प्रेम, तुरंत होनेवाले प्रभाव को तकनीक, शक्ति, रणनीतियाँ, 
संप्रेषण कुशलता और सकारात्मक व्यवहार बन जाता है। 

पुस्तक के इस पहले भाग को शुरुआत में दिए गए उद्धरण एक विख्यात शिक्षाविद्‌ 
और स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी के संस्थापक अध्यक्ष डेविड सटर जॉर्डन के हैं, जो इस प्रकार सार 
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रूप में हैं--इस दुनिया में ऐसी कोई असली उत्कृष्टता नहीं है, जिसे सही जीवन से पृथक्‌ 
किया जा सके। 

सेल्फ-हेल्प पुस्तकों की चर्चा करते समय मैं यह बताना चाहूँगा कि मेरे संस्मरणों की 
पुस्तक प्रकाशित करनेवाले रूपा पब्लिकेशंस की ओर से मुझे इस श्रेणी में एक विशिष्ट 
पुस्तक प्राप्त हुई है, जो आश्चर्यजनक रूप से एक अग्रणी तमिल फिल्‍मी अभिनेता के नाम 
पर है। 

124 पृष्ठीय पुस्तक का शीर्षक है * Rajni’s Punchtantra’ (रजनी का पंचतंत्र) । इस 
शीर्षक के पिछलेवाले शब्द को गलत ढंग से नहीं लिखा गया है, बल्कि यू के बजाय ए 
जानबूझकर उपयोग में लाया गया है। यह रजनीकांत की फिल्मों से तीस पंचलाइनों (संवादों) 
का संकलन है, जिसे इस पुस्तक के दो लेखकों (दोनों प्रबंधन क्षेत्र से हैं) ने तैयार किया है। 

पुस्तक का उप शीर्षक है--' बिजनेस ऐंड लाइफ मैनेजमेंट दि रजनीकांत वे' (3051665 
and Life Management the Rajnikanth Way) | पी.सी. बालसुब्रमण्यम भारत को अग्रणी 
वेरीफिकेशन कंपनी मेट्रिक्स बिजनेस सर्विसेज इंडिया के संस्थापक निदेशक हैं। उनके 
सहयोगी लेखक राजा कृष्णामूर्ति, चेन्नई स्थित मानव संसाधन सर्विसेज संगठन टेलेंट मेक्सिकस 
इंडिया के एक निदेशक हैं । 

पुस्तक की प्रस्तावना में पी.सी. बालासुब्रमण्यम लिखते हैं- 

इतिहास में कभी-कभार ऐसा होता है, जब किसी का संदेश आशा का संचार 
करता है, किरण चमकाता है और समूची मानवता को ऊर्जा प्रदान करता है। अकेला 
संदेश नहीं अपितु किसने कहा, कैसे और कब--यह भी महत्त्वपूर्ण है। अकसर वे 
संदेश सरल और सहज होते हैं; फिर भी जिस व्यक्तित्व द्वारा बोले हैं, उससे यह 
चैतन्य और शक्तिशाली रूप में उदय होते हैं। वे महत्त्वपूर्ण, बहुस्वीकार्य होने के 
साथ-साथ लोगों की स्मृति में अंकित हो जाते हैं। ऐसा ही रजनीकांत के साथ है। 
उनके संवादों ने मुझ पर इतना गहरा असर किया कि उनको पुस्तक रूप में लाना मेरा 
मिशन बन गया। 

अपनी पीढ़ी के अधिकांश लोगों की तरह ही मैं भी रजनीकांत की फिल्मों-उनमें नया 

कुछ नहीं है, को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। लेकिन परिपक्व होने के साथ ही अनेक किशोरीय 
जुनूनों की भाँति में उनके संवादों के सम्मोहन से ऊपर नहीं उठ पाया हूँ। जैसे-जैसे में बड़ा हो 
रहा हूँ, और आशा है कि समझदार भी-मैं उनके अर्था में अपने को गहराई से सिक्त महसूस 
करता हूँ। उन्होंने मुझ पर और बहुत से दूसरों पर भी जो प्रभाव छोड़ा है, वह अनूठा है। 

एक कुली से सीईओ, एक छोटे उद्यमी से एक बड़े उद्योगपति, एक अनाथ बच्चे से 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


राष्ट्र सर्वोपरि 23 
एक स्नातोकोत्तर, एक नौकर से एक एक्टिविस्ट, प्रेमी से सहोदर, पति से ससुर-मैंने देखा 
है कि रजनी के संवाद सभी में गहन जीवंतता भर देते हैं, अकसर आँखों में चमक भर आती 
है, एक सहमति की हामी और स्वीकृति की एक मुसकान दिखती है। वक्तव्य उन्हें छू लेते 
हैं और सदैव उनके भीतर बस जाते हैं 


टेलपीस 

रजनी पंचतंत्र से कुछ पंचलाइनें निम्न हैं- 

पहला--फिल्म शिवाजी में यह एक पंचलाइन सुनने को मिलती है-पेर केटावुडने 
चुम्मा अधिरूथिलिए 

इसका अर्थ है-उनके नाम से ही कँपकँपी छूट जाती है। 

लेखकटद्दय कहते हैं कि यह प्रभावशाली कीमती वक्तव्य ब्रांड्स और ब्रांड्स इक्विटी 
की सुरक्षा के महत्त्व को दरशाता है। 

दूसरा-अन्नामलाइ फिल्म से यह संवाद लिया गया है-नान सोर्लाथइलम सेयवेन 
सोल्लाथाथीलम (मैं जो कहूँगा वह करूँगा भी; जो मैं नहीं भी कहूँगा वह भी करूँगा) 


लेखकों की टिप्पणी है- 
किसी व्यक्ति के जीवन की सच्ची सफलता हासिल करने की उसकी प्रतिबद्धता के 
अनुपात में किए गए वायदों से ज्यादा अपेक्षाओं और शिखरीय उत्कृष्टता में होती है । 
(29 जुलाई, 2012) 
0 
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सन्‌ 2014 में कांग्रेस के भाग्य को 
लेकर अठकलें 


डः दिनों अटकलों का बाजार गरम है कि आगामी लोकसभा चुनाव, जो साधारणतया 
हट सन्‌ 2014 में होने हैं, में क्‍या होगा। 
एक पखवाडे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने निर्वतमान राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा 
पाटिल के सम्मान में रात्रिभोज दिया था। यह कार्यक्रम हैदराबाद हाउस में संपन्न हुआ। 
औपचारिक रात्रिभोज शुरू होने से पूर्व दो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई अनौपचारिक 
चर्चा में मैंने इन दोनों मंत्रियों के दिमाग में उमड़ रही चिंताओं को महसूस किया। उनकी 
आशंकाएँ निम्न थीं-- 
(क) सोलहवें लोकसभा चुनावों में न तो कांग्रेस और न ही भाजपा ऐसा कोई 
गठबंधन बना पाने में सफल होंगे, जिसका लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हो। 
(ख) इसलिए सन्‌ 2013 या 2014 में, जब भी लोकसभा चुनाव होंगे, संभवतया 
जिस ढंग को सरकार बनेगी, वह तीसरे मोरचे जैसी हो सकती है। कांग्रेसी 
मंत्रियों के मुताबिक यह न केवल भारतीय राजनीति की स्थिरता अपितु राष्ट्रीय 
हितों के लिए भी अत्यंत नुकसानदायक होगी। 
इन कांग्रेसजनों द्वारा प्रकट की गई चिंताओं पर मेरी प्रतिक्रिया थी--मैं आपकी चिंता 
को समझता हूँ, मगर उससे सहमत नहीं हूँ। मेरे अपने विचार हैं-- 
(1) पिछले ढाई दशकों में राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप बना है, उसमें यह प्रत्यक्षतः 
असंभव है कि नई दिल्ली में कोई ऐसी सरकार बन पाए, जिसे या तो कांग्रेस 
अथवा भाजपा का समर्थन न हो। इसलिए तीसरे मोरचे की सरकार की कोई 
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संभावना नहीं है । 

(2) हालाँकि एक गैर-कांग्रेसी, गैर-भाजपाई प्रधानमंत्री के नेतृत्ववाली सरकार 
जिसे इन दोनों प्रमुख दलों में से किसी एक का समर्थन हो, बनना संभव है। 
ऐसा अतीत में भी हो चुका है। 
लेकिन चौ. चरण सिंह, चंद्रशेखरजी, देवेगौड़ाजी और इंद्र कुमार गुजरालजी 
के प्रधानमंत्रित्ववाली सरकारें (सभी कांग्रेस समर्थित) और विश्वनाथ प्रताप 
सिंह ( भाजपा समर्थित) सरकार के उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऐसी सरकोरें 
ज्यादा नहीं टिक पातीं। 

(3) केंद्र में तभी स्थायित्व रहा है, जब सरकार का प्रधानमंत्री या तो कांग्रेस का हो 
या भाजपा का। दुर्भाग्यवश, सन्‌ 2004 से यूपीए 1 और यूपीए 2--दोनों 
सरकारें इतने खराब ढंग चल रही हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान में घुमड रही वर्तमान 
चिंताओ को सहजता से समझा जा सकता है। 

सामान्यतया लोग मानते हैं कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का सर्वाधिक खराब चरण 
आपातकाल के पश्चात्‌ 1977 के चुनावों में था। लेकिन इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना 
चाहिए, यदि आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का हाल सन्‌ 1952 से अब तक के 
इतिहास में सर्वाधिक खराब रहे । 

भविष्यवक्ता यह नहीं जानना चाहते कि किसने यह भविष्यवाणी की है कि यह पहली 
बार होगा कि कांग्रेस पार्टी का स्कोर मात्र दो अंकों तक सिमटकर रह जाएगा यानी कि सौ से 
भी कम! 

हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में परिवार विशेष के गढ़ समझे 
जानेवाले रायबरेली, अमेठी इत्यादि में पार्टी का दयनीय प्रदर्शन और उत्तर प्रदेश के नगर 
निगम चुनावों में कांग्रेस की निराशाजनक हालत, जबकि 12 निगमों में से भाजपा की झोली 
में दस निगम आए, कांग्रेस को मिली असफलता, पार्टी के डूबते भाग्य के साफ संकेत हैं। 

कर्नाटक की गड़बड़ी के बावजूद, जहाँ तक भाजपा का संबंध है, तो हाल ही के सभी 
जनमत सर्वेक्षण साफ तौर पर बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तेजी से सिकुड़ते आधार से मुख्य 
'फायदे में रहनेवाली पार्टी--भाजपा ही रहेगी! 

J 

भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। पहले दो दशकों में देश की राजनीति पर कांग्रेस पार्टी का 
पूर्ण रूप से वर्चस्व रहा। स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चला, जो कि एक 
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व्यापक मंच था। स्वाभाविक रूप से केंद्र और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस सत्ता में थी । 

यहाँ प्रकाशित चुनावी नतीजों का चार्ट बताता है कि पहली बार सन्‌ 1977 में तब 
कांग्रेस के हाथों से केंद्र सरकार की सत्ता खिसकी, जब जनता पार्टी ने कांग्रेस को पराजित 
'किया। श्री मोरारजी भाई देसाई ने प्रधानमंत्री का पद सँभाला और श्री वाजपेयी विदेश 
मंत्री बने। 

1977 के पश्चात्‌ राजनीति तेजी से बदली है। 1980 में भाजपा की स्थापना के बाद से 
इस पार्टी ने सुनियोजित ढंग से इस बदलाव हेतु दो मुखी रणनीति अपनाई। पहली रणनीति 
थी कांग्रेस पार्टी के एकाधिकार को समाप्त करना और दूसरी रणनीति का लक्ष्य था कि 
भाजपा को न केवल एक शक्तिशाली राष्ट्रीय पार्टी बनाना और साथ ही उन राज्यों में भी 
मजबूत करना, जहाँ पहले से ही इसकी बड़ी संभावनाएँ मौजूद थीं। 

1984 में आतंकवादियों के हाथों श्रीमती गांधी की हत्या और इस त्रासदी से राजीव 
गांधी के पक्ष में उपजी शक्तिशाली सहानुभूति लहर ने सत्तारूढ़ दल और मुख्य विपक्षी दल 
के लिए इस वर्ष के चुनाव ने अनोखी स्थिति पैदा कर दी। 

चुनावों में जीती गई लोकसभा सीटों की संख्या-- 


वर्ष कांग्रेस जनसंघ-जनता-भाजपा 
1952 364 3 (जनसंघ) 
1957 371 4 (जनसंघ) 
1962 361 14 (जनसंघ) 
1967 283 35 (जनसंघ) 
1971 352 23 (जनसंघ) 
1977 154 295 (जनता) 
1980 353 31 (जनता) 
1984 415 2 (भाजपा) 
1989 197 86 (भाजपा) 
1991 232 120 (भाजपा) 
1996 140 161 ( भाजपा) 
1998 141 182 (भाजपा) 
1999 114 182 (भाजपा) 
2004 145 138 (भाजपा) 
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2009 206 116 (भाजपा) 


राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 415 सीटें जीतकर सर्वाधिक उच्च स्कोर 
हासिल किया और हमारी पार्टी पूरे देश में 2 सीटें लेकर सर्वाधिक निचले स्तर पर रही! 
हालाँकि इस गंभीर असफलता ने हमें दो-मुखी रणनीति को और अधिक उत्साह और 
मजबूत इरादों के साथ अपनाने को प्रेरित किया तथा पंद्रह वर्षों के भीतर-1984 से 1999-- 
हम एक पार्ट के प्रभुत्ववाली राजनीति को ट्विध्रुवीय राजनीति में परिवर्तित करने में सफल रहे । 

डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्ववाली यूपीए सरकार अपनी ही सरकार और यहाँ तक कि 
अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने में असफल रही है। हालाँकि यूपीए-2 का एक 
ऐसा सहयोगी है, जो भले ही राजनीतिक सहयोगी नहीं होगा, लेकिन यह उसका सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण साथी है, जो इसके मुश्किल पैदा करनेवाले सहयोगियों को मैनेज करता है, जिसे 
मैं अकसर कांग्रेस पार्टी का सर्वाधिक निर्भर रहनेवाला सहयोगी निरूपित करता हूँ। यदि 
कांग्रेस पार्टी अभी तक लोकसभा के चुनाव सफलतापूर्वक टालने में सफल रही है तो सिर्फ 
इसलिए कि यह गठबंधन सहयोगी है--सी.बी.आई ! 


(5 अगस्त, 2012) 
OD 
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त्या सरकार का कार्यकाल मई 2014 में समाप्त होगा । सोलहवीं लोकसभा का चुनाव 
@उससे पूर्व होना अनिवार्य है । 

सन्‌ 1952 में भारत में हुए पहले आम चुनावों का मुझे आज भी स्मरण है। पार्टी के 
हम प्रचार-कर्ताओं को विधानसभा चुनावों की ज्यादा चिंता थी बजाय लोकसभा चुनावों 
के। उन लोकसभा चुनावों में जनसंघ तीन सीटों पर विजयी रही, दो पश्चिम बंगाल और 
एक राजस्थान से। लेकिन आज के संदर्भ में जो महत्त्वपूर्ण है, वह यह, जिस पर मैं जोर 
देना चाहता हूँ कि सन्‌ 1952 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न 
हुए थे। 

यही प्रक्रिया आगामी तीन चुनावों--1957, 1962 और 1967 में दोहराई गई थी। 
पाँचवाँ आम चुनाव 1972 में होना था। लेकिन 1971 की शुरुआत में श्रीमती इंदिरा गांधी 
ने लोकसभा भंग कर दी और पाँचवीं लोकसभा का चुनाव मार्च, 1971 में संपन्न हुआ। 
विधानसभा चुनाव समयानुसार 1972 में हुए। इस प्रकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव 
अलग-अलग समय पर होने प्रारंभ हुए। 

इस बीच हमारे संविधान में वर्णित धारा 356, जो केंद्र सरकार को यह अधिकार देती 
है कि यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि राज्य में सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल 
रही तो वह कभी भी राज्य विधानसभा को भंग कर शासन के सूत्र अपने हाथ में ले सकती 
है--के परिणामस्वरूप भी विभिन्न राज्यों में चुनावी कार्यक्रम एक-दूसरे से अलग होने के 
रूप में सामने आए। 

अतः आज स्थिति यह है कि वर्ष 2010, 2011, 2012 (यानी कि यूपीए-2 के गठन 
की शुरुआत से) तक बारह विभिन्न राज्यों में चुनाव हो चुके हैं--झारखंड और बिहार 
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(2010), केरल, पुड्डुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम (2011), गोवा, पंजाब, 
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर (2012) । गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधान सभाओं 
की अवधि 2013 की जनवरी के अंत तक समाप्त होनी है। अत: सभी संभावनाएँ ये हैं कि 
इन दोनों विधानसभाओं के चुनाव इस वर्ष के अंत तक संपन्न कराए जाएँगे। एक प्रकार से, 
इसके लिए बहुल जनसंख्यावाले हमारे विशाल देश की केंद्र सरकार निरंतर चुनाव कराने में 
जुटी रहती है। जब 6 वर्ष के लिए हम एनडीए सरकार में थे, तो व्यवहारतः हमें अनुभव 
हुआ कि कैसे देश के दूर-दराज के एक कोने में आसन्न चुनाव नई दिल्ली में निर्णय प्रक्रिया 
को प्रभावित करते हैं । मैं महसूस करता हूँ कि यह न तो सरकार और न ही राज्य व्यवस्था के 
लिए अच्छा है। 

कुछ समय पूर्व मुझे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और लोकसभा में तत्कालीन नेता 
सदन और वर्तमान राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी से इस विषय पर चर्चा करने का अवसर 
मिला। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों, मेरे इस सुझाव को विचारणीय मानते हैं कि--न तो 
लोकसभा और न ही विधानसभाओं को निर्धारित समायावधि से पूर्व भंग करना चाहिए। इन 
दोनों संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। 

जैसे कि अमेरिका में चुनावों की तिथि कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से तय नहीं की 
जा सकती। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक चार वर्ष पर सदैव नवंबर में होता है। 
कानून में व्यवस्था है कि चुनाव नवंबर के पहले सोमवार के बाद मंगलवार को होगा। 

बराक ओबामा नवंबर, 2008 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। इस वर्ष नए चुनाव 
होने हैं । नवंबर, 2012 का पहला सोमवार 5 तारीख को पड़ता है। अतः इस वर्ष चुनाव की 
तिथि 6 नवंबर होगी। 

इन दिनों चुनाव सुधारों की जरूरत के बारे में काफी कहा और लिखा जा रहा है कि 
चुनावों में धन बल, जो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की जड़ है, पर अंकुश लगाया जा 
सके। 

अच्छा हो कि नए राष्ट्रपति संपूर्ण चुनाव सुधारों के संबंध में पहल करें, लेकिन विशेष 
रूप से इस विशेष मुद्दे पर, जिस पर एक बार चर्चा हो चुकी है--वर्तमान सरकार, जिसमें 
वह भी एक प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं, एक काम तो कम-से-कम अवश्य करें- 
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की निर्धारित समयावधि, और केंद्र तथा राज्यों में प्रत्येक 
पाँच वर्ष पर एक साथ चुनाव। 

प्रणव दा द्वारा हाल ही में सँभाली गई निष्पक्ष जिम्मेदारी के तहत चुनाव सुधारों की 
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पहल किया जाना बहुत उपयुक्त होगा । 
टेलपीस | 

सन्‌ 2010 में उपर्युक्त मुद्दे पर प्रधानमंत्री || ने 
और लोकसभा में सदन के तत्कालीन नेता से | \ Re 
चर्चा के दौरान मैंने संकेत दिया था कि ब्रिटिश “20 

द डेविड कैमरून 

सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। प्रधानमंत्री; इंग्लैंड उपप्रधानसंत्री इंग्लैंड 

आज मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि सन्‌ 
2011 में, ब्रिटिश संसद्‌ ने एक कानून पारित किया है-- फिक्स्ड-टर्म पार्लियामेंट्स ऐक्ट 
20711 इस कानून के मुताबिक आगामी चुनाव 7 मई 2015 को होगे (सिवाय सरकार 
गिरने की स्थिति में या सांसदों का दो तिहाई बहुमत शीघ्र चुनावों के लिए मतदान करे) । 

संदर्भ-लेजिस्लेटिव डिटेल्स, विकीपीडिया 


(12 अगस्त, 2012) 
[_] 
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5 
भारत को एक वैश्‍विक खेल-शक्ति 
बनाने का संकल्प करें 


हाः ही में संपन्न हुए लंदन ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन से मुझे खुशी भी हुई 
और दुःख भी। खुशी इसलिए कि 2012 के ओलंपिक में हमें प्राप्त 6 पदक-दो 
रजत और चार कांस्य-अब तक के हमारे इतिहास में सर्वाधिक हैं। यदि कोई चाहे तो इस 
तथ्य से भी राहत महसूस कर सकता है कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक में प्राप्त पदकों से ये 
दुगुने हैं। इस उपलब्धि पर मैं भी अन्य भारतीयों की तरह प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। अतः 
लंदन में इन सभी 6 पदकों-विजय कुमार को शूटिंग में रजत, फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत 
जीतनेवाले सुशील कुमार, शूटिंग में गगन नारंग द्वारा कांस्य, महिला बॉक्सिंग में कांस्य 
जीतनेवाली एम.सी. मेरीकॉम (मणिपुरी माँ राष्ट्र की प्रशंसा की पात्र इसलिए बनी कि उसने 
दिखा दिया कि वह स्वर्ण पदक जीतने की क्षमता रखती है), योगेश्वर दत्त द्वारा कुश्ती में 
कांस्य, और महिला बैडमिंटन सिंगल्स में 22 वर्षीया हैदराबाद की साइना नेहवाल, जिसने 
अपनी प्रतिभा, साहस और दृढ़ इरादे से करोड़ों भारतीयों का दिल जीता, द्वारा कांस्य 
पदक--जीतनेवालों को मेरी हार्दिक बधाई। साइना ने प्रदर्शित किया कि वह बैडमिंटन में 
चीन के एकाधिकार को चुनौती देने की निश्चित रूप से क्षमता रखती है। 

मेरे पार्टी अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, मेरे पार्टी सहयोगी डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा 
और केंद्रीय खेल मंत्री श्री अजय माकन के साथ-साथ मुझे भी देश के लिए प्रशंसा अर्जित 
करनेवाले इन विजेताओं का अभिनंदन और सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 

इन छह विशिष्ट खिलाड़ियों के साथ-साथ लंदन जानेवाला भारतीय खेल दल एवं वे 
सभी कोच, जिन्होंने इन खेलों के लिए हमारे लड़के और लड़कियों को तैयार किया-सभी 
पृथ्वीराज रोड स्थित मेरे निवास पर एक छोटे मगर प्रभावी कार्यक्रम में उपस्थित थे । 
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जैसाकि शुरू में ही मैंने कहा कि मैं दुःखी भी हूँ। 1.2 बिलियन लोग, जो दुनिया की 
आबादी का एक-छठा हिस्सा बनते हैं, केवल 6 पदक--और वह भी इस बार कोई स्वर्ण 
नहीं जीत पाया, जबकि बीजिंग में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण जीता था--एक निराशाजनक तथ्य 
है। इसका अर्थ यह निकला कि लंदन में दिए गए कुल 962 पदकों में से भारत केवल 0.06 
प्रतिशत ही जीत पाया । वस्तुत: अब तक के हुए ओलंपिक खेलों में भारत मात्र 26 पदक ही 
जीत पाया है। इस तथ्य की तुलना कीजिए अमेरिका (जनसंख्या 31.5 मिलियन) ने 104 
पदक; चीन (जो कि जनसंख्या के मामले में भारत से जरा सा आगे है) ने 88 पदक; और 
यहाँ तक कि ब्रिटेन (जनसंख्या--62 मिलियन) ने 29 स्वर्ण सहित 65 पदक जीते । जो कि 
उसके द्वारा बीजिंग ओलंपिक में जीते गए (47 पदकों, जिसमें से 19 स्वर्ण थे) से ज्यादा हैं । 
मेरी उदासी उस समय और बढ़ जाती है, जब मैं कुछे ऐसे देशों को देखता हूँ, जो कि 
भारत से काफी छोटे हैं, मगर पदक तालिका में कहीं ज्यादा ऊपर हैं। 
दक्षिण कोरिया जो कि 1960 के दशक तक विकास के संदर्भ में भारत से काफी पीछे 
था और जिसकी जनसंख्या सिर्फ 50 मिलियन है, ने 13 स्वर्ण सहित 28 पदक जीते हैं। 
यहाँ तक कि उत्तरी कोरिया, जो कि दुनिया का सर्वाधिक अलग-थलग देश, जिस पर एक 
तानाशाह कम्युनिस्ट शासन चलता है, भी कुल 6 में से 4 स्वर्ण जीता है। 
प्रत्येक ओलंपिक के पश्चात्‌, मैं एक अन्य छोटे कम्युनिस्ट देश (जनसंख्या 11.2 
मिलियन) जो कि एक अलग प्रकार से अलग-थलग है, यानी क्यूबा के प्रदर्शन को देखता 
हूँ। खेलों में इसका प्रदर्शन सदैव प्रभावी रहता है। इस वर्ष भी क्यूबा ने अपनी पुरानी परंपरा 
को 5 स्वर्ण सहित 14 पदक जीतकर कायम रखा है। 
गत बुधवार (8 अगस्त) को नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स के प्रथम पृष्ठ 
पर विश्व ओलंपिक में हॉकी में भारत के खराब प्रदर्शन पर बैनर हेडलाइन छपी है। 
हेडलाइन निम्न है-- 
ए न्यू लो सो फॉर (A new low so far) 
इंडियन हॉकी-- (Indian Hockey) 
प्लेड 5; लॉस्ट 5 (Played 5; Lost 5) 
बैनर के बाद एक सिंगल कॉलम में बैड टु वर्स (880 1० ४०७९) शीर्षक प्रकाशित 
हुआ है और यह तुलना दी गई है- 
एटलांरा (अमेरिका) 1996 फिनिस्ड 8 
लंदन (ब्रिटेन) 2012 विल प्ले साउथ अफ्रीका 
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11 अगस्त, शनिवार को भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ अंतिम मैच इसलिए खेला, 
ताकि निर्णय हो सके कि दोनों में कौन 11वें और कौन 12वें क्रम पर रहेगा। ये दोनों टीमें 
अपने पूर्व के मैचों में एक भी मैच नहीं जीत सकी थीं। इस अंतिम मैच में भी भारत सबसे 
निचले स्थान पर रहा। दक्षिण अफ्रीका से 2-3 के मुकाबले हारने पर भारत का यह स्थान 
रहा। 

गत सप्ताह भारत के इस दयनीय प्रदर्शन ने मुझे मेरे कराची के स्कूली दिनों की याद 
दिला दी। उन दिनों यानी 1930 और 1940 के दशक में हॉकी में भारत का कोई मुकाबला 
नहीं था। वह दुनिया में सबसे शीर्ष पर थी। जिस सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में मैं पढ़ा, वहाँ के 
दो अध्यापक हॉकी टीम में थे, जो ओलंपिक में खेले थे। यह वह समय था जब हॉकी के 
जादूगर ध्यानचंद ने दो मौकों पर टीम की कप्तानी की थी। श्री रूपसिंह उनके फुरतीले 
सहयोगी थे। 

1936 में बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद की कप्तानी में भारत पाँच मैच खेला। 38 
गोलों से पाँचों में जीता और केवल एक गोल अपने पर होने दिया और वह भी फाइनल में । 

उस वर्ष ओलंपिक में हॉकी में भारत का प्रदर्शन का सार यह था-- 


भारत बनाम जापान 9-0 
भारत बनाम हंगरी 4-0 
भारत बनाम अमेरिका 7-0 
सेमीफाइनल : भारत बनाम फ्रांस 10-0 
'फाइनल : भारत बनाम जर्मनी 8-1 


विश्व ओलंपिक प्रत्येक चार वर्ष बाद होते हैं । लेकिन 1936 के पश्चात्‌ द्वितीय विश्व 
युद्ध के चलते अगला ओलंपिक 1948 में हुआ। 1936 कौ भाँति 1948 के लंदन ओलंपिक 
में भी भारत स्वर्ण पदक जीता। 

1928 से जब भारत ने ओलंपिक में, हॉकी में जयपाल सिंह की कप्तानी में पहली बार 
भाग लिया तब से ओलंपिक में भारत का रिकॉर्ड आठ बार स्वर्ण जीतने का रहा--एम्सटर्डम 
(1928), लास एंजेल्स (1932), बर्लिन (1936), लंदन (1948), हेलसिंको (1952) और 
मेलबॉर्न (1956)--(इन छहों ओलंपिकों में लगातार) तथा बाद में टोक्यो (1964) और 
मॉस्को (1980) में। 

और जहाँ तक हॉकी का संबंध है, उसमें 2012 में घटित घटनाक्रम से सभी का चिंतित 
होकर यह पूछना स्वाभाविक है--आखिर कहाँ हमसे चूक हुई? कैसे हम इस स्थिति को 
बदल सकते हैं? 
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ए 

एक सवाल मेरे दिमाग में बार-बार उठता है कि क्रिकेट को छोड़, लगभग सभी अन्य 
अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारत क्‍यों पिछड़ा हुआ है? मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ, मेरे घर पर 
क्रिकेट सितारों का अकसर आना रहता है, क्योंकि वे मेरे क्रिकेट प्रेमी सुपुत्र जयंत के दोस्त 
हैं। हालाँकि, सभी देशभक्त भारतीयों की भाँति मैं भी चाहता हँ कि अधिक से अधिक 
अंतरराष्ट्रीय खेल टूर्नामेंटों, विशेषकर उसमें सर्वाधिक बड़े खेल--ओलंपिक के पदक मंच 
पर गर्व से हमारा तिरंगा फहराए, यह क्यों नहीं हो रहा? 

यह प्रश्‍न उस समय और जटिल हो जाता है जब हम अपने को स्मरण कराते हैं कि 
सन्‌ 2012 में भारत आर्थिक रूप से वैसा कमजोर नहीं है जैसाकि कुछ दशक पहले था। 
आज हमारा देश विश्व अर्थव्यवस्था का एक मुख्य संचालक है। कम-से-कम भारत के 
कुछ हिस्से प्रभावशाली रूप से समृद्ध हुए हैं, और कम-से-कम समाज का एक वर्ग, विश्व 
के सभी देशों के प्रभावशाली तबकों जैसा भौतिक सुख उठा रहा है। हमारा मध्यम वर्ग भी 
तेजी से फैल रहा है । सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में अब भारत को एक वैश्विक शक्ति माना 
जाता है। दुनिया भर में दर्शकों के चलते बॉलीवुड, हॉलीबुड से प्रतिस्पर्धा में है। फिर भी 
दुःखद यह है कि यह सब अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत के प्रदर्शन में अभिव्यक्त नहीं हो रहा। 

मुझे लगता है कि एक ठोस और गंभीर बहस का समय आ गया है, उसके साथ ही 
भारत को दुनिया में एक खेल शक्ति बनाने हेतु सभी स्तरों पर आवश्यक कदम उठाने का। 
इस विषय पर मैं एक छह सूत्री एजेंडा सभी के सम्मुख रखना चाहता हूँ- 

1. अंतरराष्ट्रीय खेलों में किसी भी राष्ट्र के अच्छे प्रदर्शन के लिए पूर्व शर्त यह है 
कि वह राष्ट्र पहले खेलों को जन-गतिविधि बनाए। भारत को अपनी समूची 
जनसंख्या के लिए खेलों हेतु अवसर और सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से 
एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करना चाहिए। जब तक खेलों के पिरामिड का निचला 
हिस्सा व्यापक और मजबूत नहीं बनता तब तक यह पिरामिड के उच्चतम 
हिस्सों पर पर्याप्त संख्या में खिलाड़यों को नहीं भेज सकता, जो अंतरराष्ट्रीय 
स्तर पर सफलतापूर्वक खेल सकें। दूसरे शब्दों में, शिखर पर उत्कृष्टता हासिल 
करने के लिए निचले स्तर पर विस्तार होना एकदम अनिवार्य है। 

. इसके लिए खेल सुविधाओं का व्यापक स्तर पर निर्माण करना होगा। हमारी 
हाउसिंग, बसाहट और शहरी योजना नीतियों में ही सभी के लिए खुला स्थान, 
खेल मैदान और खेल सुविधाओं का अंतर्निहित एवं अनिवार्य प्रावधान करना 
होगा। 
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3. मैं मानता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय नीति में स्कूल और कॉलेजों में खेल सुविधाओं 
के प्रावधान को अनिवार्य रूप से प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत में खेल प्रतिभाएँ 
तब तक पल्लवित नहीं हो सकतीं, जब तक हमारे बच्चे और युवा बड़ी संख्या 
में खेलों में भाग नहीं लेते। 

4. बार-बार इस पर जोर देना महत्त्वपूर्ण होगा कि खेलों को जन गतिविधि बनाने से 
ही एक स्वस्थ राष्ट्र बनेगा। फिटनेस और स्वास्थ्य को एक राष्ट्रीय आंदोलन 
बनाने के लिए इससे अधिक प्रभावी, कम लागतवाला और सर्व उपलब्ध योग 
ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता। मैं यहाँ पिछले वर्षों में बाबा रामदेव द्वारा योग 
लोकप्रिय बनाने में उनके चमत्कारिक योगदान का उल्लेख करना चाहूँगा। योग 
और प्राणायाम को सभी जगह और प्रत्येक आयुवर्ग के लिए प्रोत्साहित करना 
चाहिए। 

5. यद्यपि मैं भारतीय क्रिकेट का बड़ा प्रशंसक हूँ, फिर भी मैं मानता हूँ कि जनजागृति, 
चेतना और संसाधन आवंटन के मामले में क्रिकेट और खेलों के मामले में बड़ी 
और महँगी विषमता को दूर करना अब अत्यावश्यक है। इसके लिए आवश्यक 
है कॉरपोरेट प्रायोजन, विज्ञापन, टीवी पर समय आवंटन इत्यादि नीति में एक 
मजबूत राष्ट्र-स्तरीय हस्तक्षेप । 

6. अंत में, हमें याद रखना चाहिए कि खेलों में उत्कृष्टता राष्ट्रीय गौरव से मजबूती 
से जुड़ी है। मैं अपने अधिकांश राजनीतिक भाषणों में बार-बार यह कहता हँ 
कि हम 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने का संकल्प लें । इससे मेरा तात्पर्य 
है कि भारत अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, कला एवं संस्कृति 
और वैश्विक कूटनीति में वैश्विक शक्ति बने | इसका यह भी अर्थ है कि भारत 
मानव विकास सूचकांक में शीर्ष राष्ट्रों में हो और वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में 
सबसे नीचे। 

आज के ब्लॉग के संदर्भ में मैं 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए एक और 
महत्त्वपूर्ण कसौटी जोड़ना चाहूँगा-कैसे शीघ्रता से भारत एक वैश्विक खेल शक्ति भी बन 


सकता है? 
(19 अगस्त, 2012) 
[1] 
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कोलगेट पर प्रधानमंत्री का लचर 
बचाव 


कोर आवंटन को लेकर संसद्‌ में गतिरोध एक सप्ताह से ज्यादा समय से बना हुआ 
है। एनडीए ने इस गतिरोध को समाप्त करने हेतु प्रस्ताव दिया है कि इन सभी 
आवंटनों को रद्द कर दिया जाए और इन्हें आवंटित करनेवाली स्क्रीनिंग कमेटी की प्रक्रिया 
की न्यायिक जाँच कराई जाए। सरकार इस पर अभी तैयार नहीं है। 

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह लोकसभा में आए और आजकल कोलगेट 
(वाटरगेट के बाद से) के नाम से पहचाने जानेवाले स्कैंडल पर एक लंबा वक्तव्य पटल पर 
रखा। मुझे यह जानकर अटपटा लगा कि प्रधानमंत्री ने अपने अपुष्ट स्पष्टीकरण में संघवाद, 
जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सही ही भारतीय संविधान की एक आधारभूत विशेषता ठहराया 
है और जिसे संसद्‌ भी संशोधित नहीं कर सकती, पर आरोप मढ़ा है। 

कुछ भाजपा मुख्यमंत्रियों की कथित तौर पर प्रकट की गई आपत्तियों, विशेष रूप से 
छत्तीसगढ़ के डॉ. रमन सिंह को बार-बार उद्धृत किया गया, मानो इन्हीं के चलते प्रतिस्पर्धा 
बोली संबंधी विधि मंत्रालय का निर्णय रद्द किया गया हो। 

प्रधानमंत्री के वक्तव्य में इन्हीं दोनों संदर्भा--संघवाद और मुख्यमंत्रियों-ने मुझे 
आपातकाल की अवधि और इन साम्यों की तुलना हेतु स्मरण करा दिया। 

रायपुर से प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट में 2 मई, 2005 को डॉ. रमन सिंह द्वारा 
तत्कालीन कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव को लिखे गए पत्र को ज्यों-का-त्यों उद्धृत 
किया गया है, जिसमें डॉ. रमन सिंह लिखते हैं- 

यदि केंद्र सरकार अंततः कैप्टिव माइनिंग हेतु कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए 
बोली का रास्ता अपनाने का निर्णय लेती है, तो ऐसे कोयला ब्लॉकों से कोयला उत्पाद का 
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एक हिस्सा सरकार को जाएगा | संबंधित क्षेत्रों में स्थित इन खनिजों के स्वामित्ववाले राज्यों 
की, सफलतापूर्वक बोली लगानेवाले से मिलनेवाले लाभ को संबंधित राज्य सरकार और 
केंद्र सरकार के बीच बाँटा जाना समुचित होगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य 
सरकारों द्वारा तेल क्षेत्र में प्रोफिट पेट्रोलियम में हिस्से की समान माँग पहले से ही केंद्र 
सरकार के विचाराधीन है। 

प्रतिस्पर्धी बोली के फलस्वरूप मिलनेवाले राजस्व में राज्य के लिए हिस्सा माँगने के 
मामले में डॉ. रमन सिंह पूरी तरह सही हैं। कैसे इस पत्र को नीलामी का विरोध करने के 
रूप में उद्धृत किया जा सकता है? 

अब यह सर्वत्र माना जाने लगा है कि स्पैक्ट्रम, तेल, गैस और खनिजों जैसे कीमती 
संसाधनों के मनमाने आवंटन की अनुमति लोगों को भ्रष्ट और कुत्सित इरादों के लिए पर्याप्त 
विकल्प उपलब्ध कराती है। 

2जी स्पैक्ट्रम इसका ताजा उदाहरण था। सन्‌ 2008 में आल इंडिया लाइसेंस का मूल्य 
1658 करोड़ रुपए तय किया गया था, जो कि तब बाजार मूल्य नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं कि सन्‌ 2012 में बाजार के हालात विपरीत होते हुए भी सरकार ने 2जी का नीलामी 
मूल्य 14000 करोड़ रुपए स्वयं तय किया है। 

यदि एनडीए की माँग कि पहले से मनमाने ढंग से आवंटित कोयला ब्लॉकों को रदूद 
किया जाए और कोयला ब्लॉकों की नीलामी की बात स्वीकार करें तथा उसे क्रियान्वित करें 
तो यह सच्चाई सामने आ जाएगी कि वर्तमान में इनका उचित मूल्य वास्तव में कितना है। 

J 

जून 1975 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव के 
विरुद्ध याचिका पर फैसला सुनाते हुए लोकसभा के लिए उनका चुनाव रदद कर दिया और 
आगामी 6 वर्षो के लिए उनकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया, तो कांग्रेस सरकार ने देश 
पर आपातकाल थोप दिया। 

उस महीने वाजपेयीजी और मैं दलबदल के विरुद्ध कानून संबंधी संसदीय समिति को 
बैठक में भाग लेने हेतु बंगलौर गए हुए थे। 

आपातकाल की उद्घोषणा पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून, 1975 
की देर रात्रि को हस्ताक्षर किए थे। सरकारी मशीनरी तुरंत सक्रिय हो गई। लोकनायक 
जयप्रकाश नारायण, श्री मोरारजी भाई देसाई और विपक्ष के अन्य अनेक नेताओं को इसके 
तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जून, 1975 की तड़के सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की 
बैठक बुलाई गई और इन सभी घटनाक्रमों की जानकारी दी गई तथा इस असाधारण काररवाई 
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हेतु कैबिनेट की बाद में स्वीकृति ली गई । 26 जून की सुबह वाजपेयीजी और मुझे भी बंदी 
बनाकर बंगलौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 
बंगलौर में बंदी के दौरान मुझे आपातकाल के विरुद्ध लड़े जा रहे संघर्ष में जुटे भूमिगत 
पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए पैंफलेटों की श्रृंखला लिखने का अवसर मिला। इन दो पैंफलेटों 
में से एक का शीर्षक था ' ए टेल ऑफ टू इमरजेंसीज' और ' एन एनाटॉमी ऑफ फासिज्म', 
जो कि नाजी जर्मनी के बारे में विलियम शिरर की प्रसिद्ध पुस्तक 'राइज ऐंड फॉल ऑफ द 
थर्ड राईख' पर आधारित थी। मैंने हिटलर की 1933 की इमरजेंसी और श्रीमती गांधी की 
1975 को इमरजेंसी को तुलना की थी। दिलचस्प यह है कि श्रीमती गांधी आपातकाल के 
दौरान एक बार स्वयं लोकसभा में फासिज्म के बारे में बोलीं। 22 जुलाई, 1975 को उन्होंने 
'कहा-- 
कल विपक्ष के एक दूसरे सदस्य जानना चाहते थे कि फासिज्म क्या है। फासिज्म 
का अर्थ केवल दमन नहीं है। सबसे ऊपर, यह बड़े झूठ का प्रचार है, यह कानाफूसी 
अभियान है, बलि के बकरों की तलाश है। 
नाजी प्रचार-तंत्र में बिग लाई (बड़े झूठ) के सिद्धांत ने अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
बना लिया था। एडोल्फ हिटलर ने इस अवधारणा को इस तरह प्रचारित किया-- 
झूठ का आकार भरोसा करने हेतु एक निश्चित कारक है, लोगों के दिमागों की 
साधारण सहजता उन्हें छोटे जिसे वे अकसर स्वयं को बताते हैं; की ठुलना में बड़े झूठ के 
लिए आसानी से वापसी हेतु प्रेरित करती है, लेकिन बड़े के बताने पर उन्हें शर्म आती है। 
दिलचस्प यह है कि श्रीमती गांधी ने भारत के आपातकाल की पश्चिमी देशों की 
आलोचना को नाजी तरीके के बिग लाई के चरित्र की भाँति तब निरूपित किया कि जब 
उनकी बातचीत नॉर्थ जर्मन टी.वी. के डॉ. क्रोनजुकेर और डॉ. सचरालव से हुई। उन्होंने 
जर्मन, ब्रिटिश और अमेरिकी प्रेस में प्रकाशित सामग्री पर कटुता से बोलते हुए कहा--वे जो 
भी लिखते हैं, वह पूरी तरह से किसी की कपोल कल्पना है। कोई यह भी नहीं कह सकता 
कि चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर लिखा गया है, इनमें से अधिकांश का कोई आधार ही नहीं है। 
इस तरह को आधारहीन रिपोर्टिंग के बारे में कुछ ठोस उदाहरण देने हेतु साक्षात्कारकर्ताओं 
द्वारा आग्रह किए जाने पर प्रधानमंत्री ने जो कहा, वह यह है-- 
उदाहरण के लिए; एक बड़ा झूठ यह प्रचारित किया जा रहा है कि सारे आपातकाल 
को मेरे पुत्र सहित एक छोटा सा ग्रुप चला रहा है; एकदम निराधार है। 
निर्णय इस देश के मुख्यमंत्रियों द्वारा लिया गया और ये वे हैं जो राज्यों का संचालन 
करते हैं। 
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देखिए यह एक संघीय ढाँचे जैसा है. अत: निर्णय मुख्यमंत्रियों द्वारा हमारे वरिष्ठ 
सहयोगियों के साथ मिलकर लिया गया। 

(पृष्ठ 166, डेमोक्रेसी ऐंड डिसिप्लिन, स्पीचेज ऑफ इंदिरा गांधी, भारत सरकार 
प्रकाशन) 

कया यह विचित्र नहीं है कि श्रीमती गांधी, जिन्होंने आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति 
के हस्ताक्षर कराने से पूर्व केंद्रीय मंत्रिमंडल से परामर्श करना 
तक उचित नहीं समझा, परंतु उन्हें इसके लिए मुख्यमंत्रियों को 
दोष देते हुए कोई संकोच नहीं हुआ। 


टेलपीस 

सन्‌ 1996 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से निवृत्त होने के 
बाद श्री एन. विट्ठल 1998 में मुख्य सतर्कता आयुक्त बने और 
सन्‌ 2002 तक इस पद पर रहे। 

अपनी योग्यता तथा ईमानदारी के चलते श्री विट्ठल की काफी प्रतिष्ठा रही है। उनके 
द्वारा लिखित नवीनतम पुस्तक 'एण्डिंग करप्शन? हाउ ड क्लीन अप इंडिया' (Ending 
Corruption? How to clean up India) को प्रति मुझे हाल ही में प्राप्त हुई । 

पुस्तक की प्रस्तावना में श्री विट्ठल ने लिखा कि विशेष रूप से मीडिया में एक आम 
धारणा है, सीवीसी जैसी संस्थाएँ केवल छोटे-मोटे अपराधियों के पीछे पड़ी रहती हैं--बड़े 
अपराधी हमेशा बच जाते हैं | वे लिखते हैं- 

मैंने संस्कृत के एक पुराने श्लोक को नए कलेवर में गढ़ा है; जो कहता है कि भगवान्‌ 
भी उनकी सहायता करते हैं; जो बलवान होते हैं । 

अश्वं नैव गज नैव 

व्याघ्रं नैव च नैव च 

अजापुत्रं बलिं ददातु 

देवो दुर्बलाघतकः 

अपनी पूजा में हम भगवान्‌ को कुछ अर्पित करते हैं। शाकाहारी भगवान्‌ के संदर्भ में 
कोई समस्या नहीं होती | लेकिन मांसाहारी भगवान्‌ के लिए हम कौन से पशु की बलि चढ़ा 
सकते हैं, अश्व की बलि नहीं चढा सकते, क्योंकि केवल चक्रवर्ती (सम्राट्‌) ही अश्वमेध 
यज्ञ कर सकते हैं, यानी अश्‍व कौ बलि दे सकते हैं | हाथी की नहीं, न ही टाइगर की । तथ्य 
यह है कि टाइगर हमारी ही बलि ले लेगा! स्वाभाविक रूप से जो बलि चढ़ाई जाती है, वह 


त्य | 


एन. विट्ठल 
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कमजोर बकरे की । यहाँ तक कि अंग्रेजी शब्द स्केपगोट भी उसी पशु का संदर्भ है । मेरा गीत 
निम्न है- 

सेक्रेटरी नेव चेयरमैन नैव 

मिनिस्टर नेव चु नैव च 

एलडीसी बलि ददातु 

सीवीसी दुर्बलाघतक: 

न तो सरकार के सेक्रेटरी या किसी संगठन के चेयरमैन की बलि चढ़ाई जाती है । मंत्री 
टाइगर की भाँति है; कभी भी दंडित नहीं किया जा सकता। सीवीसी केवल बेचारे लोअर 
डिविजन क्लर्क (एलडीसी) को ही दंडित करता है। 

जैसाकि पहले ही वर्णन किया गया है, धारणा है कि सीबीसी सरकार के कनिष्ठ स्तर 
के अधिकारियों के खिलाफ ही काररवाई करता है। वास्तव में, सीबीसी का क्षेत्राधिकार ग्रुप 
या क्लास-1 अधिकारियों के वरिष्ठ स्तर से संबंधित है, जबकि ग्रुप बी, सी और डी के 
सरकारी अधिकारियों का मामला उनके संबंधित मंत्रालयों द्वारा स्वयं देखा जाता है। 

(2 सितंबर, 2012) 
J 
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गृ 
दो विशिष्ट कार्यक्रम 


पिले सप्ताह को शुरुआत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुझे 
अपनी एक अनूठी योजना का शुभारंभ करने हेतु भोपाल आमंत्रित किया और मैं मानता 
हूँ कि यह कार्यक्रम, उनके ही एक अत्यंत कल्पनाशील लाडली लक्ष्मी योजना कार्यक्रम से 
ज्यादा नहीं तो कम-से-कम उसके बराबर ही उन्हें अपने लोगों का प्रियपात्र बनाने में प्रमुख 
भूमिका निभाएगा। 

इस नए कार्यक्रम के तहत 3 सितंबर की शाम को मैंने लगभग 300 तीर्थयात्रियों से भरी 
भोपाल से रामेश्वरम (तमिलनाडु) को जानेवाली एक विशेष रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना 
किया। 

शुरू की गई इस योजना का नाम है--' मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ' । योजना उन वरिष्ठ 
नागरिकों के लिए है, जो करदाता नहीं हैं; और इस प्रकार सामान्य रूप से देखा जाए तो गरीबी 
रेखा से नीचेवालो के लिए है। 

रेलवे स्टेशन पर मैं मुख्यमंत्री के साथ पिछले सिरे से एकदम आगे तक पहुँचा, जहाँ से 
मुझे झंडी दिखानी थी, इस दौरान रेल के डिब्बों में बैठे तीर्थयात्रियों को देख सका कि अधिकांश 
दंपती खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि उन्हें ऐसा असाधारण अवसर मिला है। 

इस हेतु भोपाल और आस-पास के जिलों से वरिष्ठ नागरिकों से आवेदन मँगवाए गए 
थे । लगभग 11000 ने आवेदन दिया । ड्रा के माध्यम से एक हजार का चयन हुआ | शेष 10000 
प्रतीक्षा सूची में हैं। सभी की बारी आएगी। 

राज्य सरकार द्वारा सत्रह तीर्थ स्थल चुने गए हैं, जिनमें केदारनाथ (उत्तराखंड), द्वारका पुरी 
(गुजरात) और जगन्नाथ पुरी (उड़ीसा) सम्मिलित हैं रामेश्वरम को मिलाकर जहाँ के लिए रेल 
रवाना हुई है, यह चारों स्थल हमारे देश के चारों कोनों में स्थित चार धाम कहलाते हैं। 

अन्य चयनित पाँच स्थल हैं-अजमेर शरीफ (राजस्थान), अमृतसर (पंजाब), 
सम्मेदशिखरजी (झारखंड), श्रवण बेलगोला (कर्नाटक) और वेलंगानी चर्च, नागपत्तनम 
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(तमिलनाडु); ये विशेष रूप से मुसलिमों, सिखों, जैनियों और ईसाइयों के पवित्र स्थल हैं। 
शेष आठ हैं वैष्णो देवी और अमरनाथ (जम्मू एवं कश्मीर), तिरुपति (आंध्र), बद्रीनाथ 
और हरिद्वार (उत्तराखंड), काशी (उत्तर प्रदेश), शिरडी (महाराष्ट्र) और गया (बिहार) । मुख्यमंत्री 
ने मुझे बताया कि जैसे-जैसे योजना आगे बढ़ेगी, वे इस सूची में और स्थल जोड़ने पर विचार 
करेंगे। 
राज्य सरकार ने रेलवे मंत्रालय के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हस्ताक्षर किए 
हैं और 31 मार्च, 2013 तक के लिए रेलगाडियाँ आरक्षित की हें । 
[1] 
मुझे गर्व महसूस होता है कि भाजपा द्वारा संचालित सरकारें अपने-अपने राज्यों के हित 
में नई-नई और नवोन्मेषी योजनाओं पर विचार करती रहती हैं। 
पिछले सप्ताह मैं गांधीनगर में था a ज्र कु 
जहाँ महात्मा मंदिर के विशाल सभागार में छि १. 3 
3900 स्कूली छात्राओं ने दिन भर शतरंज | 
खेलकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया; इस hb 
कार्यक्रम में हमारे विश्व चैंपियन | 
विश्वनाथ आनंद मुख्य अतिथि थे। | 
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपस्थित | 
लोगों को संबोधित करते हुए कहा-- 
कुछ लोगों ने मुझे कहा कि 
विधानसभा चुनाव तेजी से निकट आ रहे FN 
अ हा गुजरात में एल. के. आडवाणी और नरेंद्र मोदी 
चाहिए मुख्यमंत्री स्कूली बच्चों पर इतना ज्यादा समय क्यों व्यतीत करें? 
मोदीजी ने कहा-- 
स्कूली बच्चों को मतदान का अधिकार नहीं होता । लेकिन मैं मानता हूँ कि वे गुजरात 
का भविष्य हैं, इसलिए मैं उनकी प्रगति और उपलब्धियों को लेकर इतना ज्यादा चिंतित 
हूँ 
कुमारी ध्यानी दवे नाम को एक छात्रा 150 अन्य छात्राओं के विरुद्ध खेली और उनमें 
से 132 को हराया। 
लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स के प्रेक्षक इसे प्रमाणित करने के लिए उपस्थित थे और वे 
इसे अपने आगामी संस्करण में शामिल करेंगे। 
इस वर्ष (2012) की लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स ने पहले से ही पृष्ठ 289 पर (सामान्य 
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रिकॉर्ड/प्रविष्टि संबंधी) दर्ज किया हुआ है, जिसमें आयु या लिंग का कोई बंधन नहीं था। 
यह कहता है-- 
डब्ल्यू आर--एक स्थान पर शतरंज खेलनेवालों की अधिक संख्या 24 दिसंबर, 
2010 को गुजरात के गांधीनगर में स्वर्णिम शतरंज महोत्सव, 2010 के दौरान लगभग 
20,500 खिलाड़ियों ने एक साथ खेलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया | विश्व चैंपियन विश्वनाथ 
आनंद इन एक साथ खेलनेवालों में मौजूद थे। 


टेलपीस 
सार्वजनिक जीवन में सर्वाधिक बड़ा अपराध क्या है- भ्रष्टाचार या मूर्खता? उत्तर देने 
के लिए अपना समय लगाइए। यदि भ्रष्टाचार एक राजनीतिक मौत को सजा होती तो यूपीए 
कैबिनेट का एक बहुत बड़ा भाग सन्‌ 2009 के चुनावों में जीत नहीं पाता । शायद भ्रष्टाचार 
को उसके आकार से मापा जाता है। केवल तब जब छोटे-मोटे प्रलोभन लूट में परिवर्तित हो 
जाते हैं, तब मतदाता तय करता है कि बस बहुत हो गया। इसी प्रकार मूर्खता भी अपार हानि 
पहुँचाती है, संभवतया क्योंकि इसका दंड मखौल है । न्यायालय की सजा की तुलना में हँसी 
प्रतिष्ठा के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। 
डॉ. मनमोहन सिंह के आधिकारिक मीडिया सलाहकार द्वारा यह सोचना कि वह वॉशिंगटन 
पोस्ट के पत्रकार साइमन डेनयेर को सबक सिखाएँगे और जवाबी आरोपों को झड़ी लगाकर 
इस प्रक्रिया में भारतीय पत्रकारों को भी सख्त संदेश देंगे, के चलते बगैर बात के एक तूफान 
खडा हो गया । इस अनभिज्ञ विदेशी संवाददाता ने भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना करने 
की अक्षम्य हरकत की। यदि यह डेनयेर को सबक सिखाने के इरादे से था तो इसका उलटा 
प्रभाव हुआ। और यदि इसका इरादा भारतीय मीडिया को डराने का था कि एक समाचार जिसे 
या तो नजरअंदाज कर देना चाहिए था या महत्त्वहीन मानकर किनारे कर देना चाहिए, का नतीजा 
और खराब निकला। अधिकारी की तत्परता ने हँसी को न्योता दिया, और कौन ऐसा है, जो 
ऐसे अवसर को गँवाएगा? यह डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा अनुबंधित किए गए व्यक्ति की उलटी 
सेवा की अति है। 
मीडिया को मेनेज करने हेतु सरकार किसी भी गए गुजरे व्यक्ति को अनुबंधित कर सकती 
है । वह सर्वश्रेष्ठ बन जाता है और जब उसे एक समाचार रिपोर्ट को फिक्स करने को कहा गया 
तो वह पत्रकार को ही फिक्स करने लगा। 
'एम.जे. अकबर 
मुख्य संपादक, संडे गार्जियन में 
(10 सितंबर, 2012) 
| 
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वर्तमान राजनीतिक तंत्र 

आपातकाल से भी ज्यादा 
खौफनाक हे 


पिश साठ वर्षो से भारत स्वतंत्र है। नागरिक आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 
के दमन के संदर्भ में मैं आपातकाल की अवधि 1975-77 को सर्वाधिक खराब 
मानता हूँ। 

लेकिन राजनीतिक व्यंग्यकार और भ्रष्टाचार विरोधी संघर्षकर्ता असीम त्रिवेदी के साथ 
जो कुछ हुआ, उससे मुझे आश्चर्य होने लगा-क्या आज का राजनीतिक तंत्र आपातकाल से 
भी ज्यादा खराब है? असीम त्रिवेदी को गिरफ्तार किया गया और देशद्रोह का अभियोग 
लगाया गया | एक ऐसा अपराध है, जिसकी सजा आजीवन कारावास है । त्रिवेदी का अपराध 
यह है कि अन्ना आंदोलन के दौरान उन्होंने ऐसे कुछ कार्टून प्रकाशित किए, जिन्हें सरकार 
अपमानजनक मानती है। त्रिवेदी को गत सप्ताह मुंबई में, नवंबर, 2011 में बनाए और 
प्रदर्शित किए गए कार्टूनों के लिए गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी मुंबई स्थित एक गैर- 
सरकारी संगठन (एन:जी.ओ.) के विधि सलाहकार द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर 
की गई। 

त्रिवेदी ने कहा है, “संविधान में मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं तब तक बेल नहीं मागूँगा, 
जब तक देशद्रोह का अभियोग वापस नहीं लिया जाता |”? 

वास्तव में मेरे सामने आपातकाल में बनाए गए दो कार्टून हैं, जिनमें से एक प्रख्यात 
कार्टूनिस्ट अबू अब्राहम ने बनाया था, एक श्रीमती गांधी द्वारा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद 


से आपातकाल की घोषणा संबंधी पत्रों पर हस्ताक्षर लेने के तुरंत बाद प्रकाशित हुआ और 
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दूसरे में दिखाया गया था कि एक आम आदमी एक बोर्ड पकडे हुए है, जिस पर बीस 
नुकीली कीलों की आकृतियाँ बनी हुई थीं, जो तब की सरकार के बीस सूत्री कार्यक्रम की 
नकल थी। 

यदि वर्तमान राजनीतिक शासन 1975-77 में होता, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि 
असीम त्रिवेदी की तरह अबू अब्राहम को भी सींखचों के पीछे डाल दिया गया होता! 
आपातकाल ने सरकार को असाधारण शक्तियों से लैस कर दिया था। लेकिन वर्तमान 
शासकों की डरावनी मानसिकता असफलता और हताशा से जनमी है। 

अपने बंदीकाल की अवधि में अधिकांश समय मैं बंगलौर सेंट्रल जेल में था। लेकिन 
दो महीने (17 जुलाई, 1975 से 22 सितंबर, 1975) मैं रोहतक में था । 26 जून, 1975 जब 
मुझे बंगलौर में बंदी बनाया गया, से 18 जनवरी, 1977 तक जब मुझे बंगलौर जेल से रिहा 
किया गया, तो एक मीसा बंदी के रूप में, मैं आपातकाल के दौरान घट रही घटनाओं, 
जिनके बारे में मुझे जेल के भीतर पता चलता था कि प्रतिदिन डायरी लिखता था। 

दिनांक 31 अगस्त, 1975 दिनांक के तहत, रोहतक जेल में मैंने जो दर्ज किया, वह 
निम्न है-- 

“आज भारतीय पत्रकारिता के लिए एक दुःखद दिन है। देश का एकमात्र व्यंग्य 
चित्र साप्ताहिक शंकर्स वीकली ने अपना प्रकाशन बंद कर देने का निर्णय लिया है। 
अगर श्री शंकर और उनके साप्ताहिक को किसी मत के रूप में देखना ही हो तो यह 
वही शिविर होगा, जिसमें श्रीमती गांधी हैं। लेकिन वह भी आज के माहौल में दम 
घुटता हुआ महसूस करते हैं। और उन्होंने अपना साप्ताहिक बंद करने का निर्णय कर 
डाला। 31 अगस्त के अंतिम अंक में उन्होंने फेयरवेल (अलविदा) शीर्षक से संपादकीय 
लिखा। आपातस्थिति के विरुद्ध इससे अधिक प्रताड़क शायद ही कुछ लिखा जा 
सकता हो। श्री शंकर ने लिखा है-- 

हमने अपने प्रथम संपादकीय में लिखा था कि हमारा उद्देश्य पाठकों 
को दुनिया पर, आडंबरी नेताओं पर, छल-कपट पर, कमजोरियों पर और 
स्वयं पर भी हँसाना है। हमने लोगों में हँसी-मजाक की चेतना पैदा की । 
लेकिन वानाशाहियाँ हास्य को बरदाश्त नहीं कर सकती क्योंकि लोग 
तानाशाह पर भी हँस सकते हैं और यह हो नहीं सकता। हिटलर के पूरे 
राज्यकाल में कोई भी बढ़िया कॉमेडी, यहाँ तक कि कोई भी बढ़िया व्यंग्य 
चित्र कोई धी पैराडी वगैरह नहीं रची गई। 
इस दुष्टि से यह दु:ख और परेशानी की स्थिति है कि भारत भी ज्यादा दु:खमय हो 
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गया है। हँसी-मजाक जहाँ कहीं भी है; डिबिया की सीमा में बंद है। भाषा भी कामचलाऊ 
व औपचारिक हो गई है। हर धंधे में अपनी लफ्फाजी पैदा हो गई है। अर्थशास्त्रियों की 
दुनिया से बाहर अर्थशास्त्री अजनबी बन गया है। अनजान क्षेत्रों में लड़खड़ाता हुआ, गैर- 
अर्थशास्त्रीय भाषा से वह डरता हुआ चल रहा है। यही बात वकीलों डॉक्टरों पत्रकारों 
अध्यापकों आदि पर लागू होती है। 

आज के माहौल में असहज और टूटे हुए अनुभव करनेवाले पत्रकार अकेले शंकर ही 
हों, ऐसी बात नहीं है। श्री दुर्गादास द्वारा चलाया गया पत्र स्टेट्स भी बंद कर दिया गया है। 
मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि सन्‌ 1975-76 की समाचार-पत्र पंजीयन अधिकारी की 
रिपोर्ट में दुःखद या महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी। हिटलर ने जब सत्ता हथिया ली थी तो 
पत्र-पत्रिकाओं की संख्या चार हजार सात सौ थी। जब नाजी राज खत्म होने को हुआ तो 
यह संख्या हजार से भी कम हो गई थी। यह प्रवृत्ति चलती रही तो यहाँ भी यही होगा। 


(12 सितंबर, 2012) 
हि 
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दो उपलब्धियाँ, एक अपेक्षा 


स न्‌ 1992 में प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानी फ्रांसिस फ्युकुयमा ने एक पुस्तक 

लिखी थी 'दि एंड ऑफ हिस्टरी ऐंड दि लास्ट मैन ' फ्युकुयमा का तर्क था कि नब्बे 
के दशक के अंत में दुनिया भर में उदार लोकतंत्रों का प्रसार 
मानवता के सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन का अंतिम बिंदु है। कील 
मुख्य रूप से वह कम्युनिज्म के पतन का संदर्भ दे रहे थे। इसे 
इतिहास का अंत कहना शायद अतिशयोक्ति हो। लेकिन 1989 | 
में बर्लिन दीवार का ढहना निस्संदेह वैश्विक इतिहास में एक ||| 
विलक्षण मोड़ था। इसने लोकतंत्र के प्रभुत्व और अमेरिकी तथा | 
सोवियत ब्लॉकों के बीच चल रहे शीतयुद्ध में वॉशिंगटन की 
विजय को रेखांकित किया। 

1989 भारत के राजनीतिक इतिहास का भी एक निर्णायक मोड़ रहा। इस वर्ष के 
लोकसभा चुनावों में भाजपा ने एक लंबी छलाँग लगाते हुए दयनीय दो सीटों (1984) में से 
86 सीटों 1989 का सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। भाजपा राष्ट्रीय राजनीति पर कांग्रेस 
पार्टी के एकाधिकार को चुनौती देनेवाले मुख्य दल के रूप में उभरी। 

अगले दशक में भाजपा 1996 तक, तेजी से बढ़ती रही और कांग्रेस पार्टी सिकुड्ती 
गई, जब भाजपा लोकसभा में सर्वाधिक बड़े दल के रूप में उभरी, और 1998-1999 में 
भाजपा के नेतृत्ववाले एनडीए ने केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण संभाल लिया; और इसने 6 
वर्षो तक देश को एक स्थिर, अच्छी सरकार तथा विभिन्न क्षेत्रो में अर्थपूर्ण प्रगति करनेवाली 
सरकार दी। तब से, जब भी कोई मुझसे पूछता है- राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के मुख्य 
योगदान को आप कैसे निरूपित करेंगे; तो सदैव मेरा उत्तर रहता है-- भारत की एकदलीय 
प्रभुत्ववाली राजनीति को ट्विथुवीय राजनीति में परिवर्तित करना। 
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मैं मानता हूँ कि यह उपलब्धि न केवल भाजपा अपितु कांग्रेस और निस्संदेह देश तथा 
इसके लोकतंत्र के लिए वरदान सिद्ध हुई है। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी इसे इस रूप में नहीं 
लेती, भाजपा को एक मुख्य विपक्ष मानकर जिसके साथ सतत संवाद करना शासन के लिए 
लाभकारी हो सकता है, के बजाय इसे एक शत्रु के रूप में मानती है, जिसे हटाना और किसी 
भी कीमत पर मिटाना उसका लक्ष्य है। 
प्रणब मुकर्जी अपवाद थे। नेता लोकसभा के रूप में यूपीए के अधिकांश कार्यकाल में 
उन्होंने मुख्य विपक्ष के नेतृत्व से निरंतर संवाद बनाए रखा। अत: जब हाल ही में कोयला 
संबंधी सीएजी रिपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी ने सीएजी पर गैर-जिम्मेदार और निंदात्मक टिप्पणियाँ 
कीं तो हमने उनसे मिलने का फैसला किया तथा उनसे अनुरोध किया कि वे अपने पूर्ववर्ती 
सहयोगियों को कुछ सही सलाह दें। 
श्री एम. हिदायतुल्ला द्वारा संपादित दो खंडोंवाले ' कांस्टीट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया' में 
मुझे 1953 में डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा संसद्‌ में दिए गए भाषण को पढ़ने का मौका 
मिला, जिसमें उन्होंने न केवल नियंत्रक और महालेखाकार को भारत के संविधान में संभवतया 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अधिकारी वर्णित किया है, अपितु इस पर भी खेद प्रकट किया है कि 
उन्होंने उसे अपना दायित्व ढंग से निभाने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं । 
डॉ. अंबेडकर कहते हैं- 
यदि इस अधिकारी को अपनी ड्यूटी निभानी हो--और उनकी ड्यूटी, मैं मानता 
हूँ कि न्यायपालिका से भी किसी भी हालत में कम नहीं है, वह भी न्यायपालिका की 
तरह निश्चित रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय संबंधी अनुच्छेदों 
और महालेखाकार संबंधी अनुच्छेदं को तुलना करें, तो मैं यही कह सकता हूँ कि हमने 
उसे वैसी स्वतंत्रता नहीं दी है, जैसी न्यायपालिका को दी है, यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप 
से महसूस करता हूँ कि उसे न्यायपालिका की तुलना में ज्यादा स्वतंत्रता देने की जरूरत है। 
0 
जब मैं विगत साठ वर्षो के 
अपने राजनीतिक जीवन पर दृष्टि कका 
डालता हूँ और यह अनुमान लगाने कु 
का प्रयास करता हूँ कि जनसंघ झल 
और भाजपा की भारतीय राजनीति | यल 
की दूसरी उपलब्धि क्या रही, तो छि -- 
मैं कह सकता हुँ-त्रासद एन.डी.ए. एम. पी. एस. डिमोन्सटरेटिंग 
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आपातकाल के विरुद्ध लड़ना और लोकनायक जयप्रकाश का सहयोग करना। इस संदर्भ में 
भाजपा की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। 

देश की राजनीति आज एक ऐसे बिंदु पर पहुँची है, जहाँ कोलगेट के मुद्दे को एनडीए 
ने संसद्‌ में सशक्त ढंग से उठाया और अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर गंभीर रुख लिया है। 

कोलगेट एक ऐसा घोटला है, जिसके बारे में सीएजी ने कहा है कि इससे सरकार को 
1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। यह तथ्य है कि सीएजी ने जिस अवधि के कोयला 
मंत्रालय की समीक्षा की है, उस काल में यह मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था और जिसके 
चलते 2जी और 2008 के कॉमनवेल्थ घोटाले से शुरू हुई घोटालों को शृंखला अपनी अति 
पर पहुँची है। 

J 

जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस कोलगेट घोटाले से संबंधित छह मुख्य सवाल 
सरकार से पूछे हैं, उसी दिन सरकार ने मल्टीब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी 
निर्णय घोषित किया-इसे कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार से सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के हताशा 
भरे प्रयास के रूप में लिया गया। यदि वास्तव में सरकार ऐसा सोचती है तो यह उसको 
गंभीर गलती होगी। न्यायपालिका, सीएजी और संसद्‌ में विपक्ष ने मीडिया के साथ जुटकर 
यह सुनिश्चित कर दिया है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा आगामी लोकसभा चुनावों तक लोगों के 
दिमाग में बना रहेगा। खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुद्दा वास्तव में यूपीए के 
लिए हराकरी के सिवाय और कुछ सिद्ध नहीं होगा। 

मैं गंभीरता से आशा करता हूँ कि जिस प्रकार 1977 के चुनाव परिणामों ने यह 
सुनिश्चित कर दिया कि इसके बाद कोई भी सरकार अनुच्छेद 352 के आपातकाल प्रावधान 
के हलके दुरुपयोग के बारे में सोचेगी भी नहीं, उसी प्रकार आनेवाले विधानसभा और 
लोकसभा चुनाव भी राजनीतिज्ञों को इसका अहसास कराएंगे कि यदि मतदाता उनके हाथों 
को भ्रष्टाचार से सना देखेगा तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी । 

अपने पूर्ववर्ती एक ब्लॉग में मैंने कहा था कि कोई आश्चर्य नहीं होगा, यदि आनेवाले 
लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का आँकड़ा मात्र दो अंकों में सिमट जाए और इससे सबसे 
ज्यादा फायदे में भाजपा रहेगी । यदि और जब भी ऐसा होता है तो भाजपा इसे अपनी तीसरी 
उपलब्धि का दावा कर सकती है--एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में एक 


महत्त्वपूर्ण पहला कदम। 
(15 सितंबर, 2012) 
[] 
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जब वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद ने खुदरा 
में एफ.डी.आई. को राष्ट्र-विरोधी 
माना 


RRS सरकार के समय एक बार खुदरा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के (एफ.डी.आई.) 

मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में तीखा वाद-विवाद हुआ। यह 16 दिसंबर, 2002 को 
बात है। 

कांग्रेस के एक प्रमुख सांसद श्री प्रिय रंजन दासमुंशी ने इकनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित 
खुदरा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी एक लेख, जिसमें कहा गया था कि योजना आयोग ने 
दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज में माना है कि इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 
की जरूरत है, का हवाला देते हुए दासमुंशी ने कहा कि नौकरशाहों के माध्यम से बहुराष्ट्रीय 
खुदरा रिटेलर्स लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वह खुदरा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 
जैसे राष्ट्र विरोधी फैसले की अनुमति दे। 

दासमुंशी ने आगे कहा कि सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमाएँ तय करने के 
उद्देश्य से मंत्रियों का समूह गठित किया था। मंत्रियों के समूह ने खुदरा व्यापार में विदेशी 
प्रत्यक्ष निवेश की अवधारणा को रद्द कर दिया था। उन्होंने बताया कि बाद में रोजगार 
संबंधी योजना आयोग की एक टास्क फोर्स ने इसे इस आधार पर रद्द करने की सलाह दी 
थी कि इससे रोजगार पर बुरा असर पड़ेगा। 


दासमुंशी--सर, वाणिज्य मंत्री यहाँ हैं । मैं उनसे स्थिति स्पष्ट करने और इसे रिकॉर्ड 
में दर्ज कराने का अनुरोध करता हूँ। 
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राष्ट्र सर्वोपरि 


उस समय के वाणिज्य और उद्योग मंत्री अरुण शौरी उसी समय खडे होकर बोले-- 
सर, जैसाकि आप जानते हैं और सम्माननीय सदस्य भी कि वर्तमान नीति जो कि 1997 से 
चली आ रही है, के अनुसार खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है । 

दासमुंशी--मैंने कहा कि योजना आयोग द्वारा तैयार दसवीं योजना का दस्तावेज इसे 
स्वीकृति देता है, जबकि मंत्रियों के समूह ने इसे रद्द किया है। 

अरुण शौरी--किसी भी हालत में, दसवीं योजना का दस्तावेज राष्ट्रीय विकास 
परिषद्‌ की बैठक में विचारार्थ आएगा। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों सहित सभी मुख्यमंत्रियों को 
वैयक्तिक प्रावधानों पर अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। उसमें आयात या संयुक्‍त 
उपक्रमों में व्यापारिक गतिविधियों, थोक गतिविधियों को अनुमति है और वह भी उनमें 
विशेषीकृत चीजों पर। यदि आप चाहते हैं कि मैं उन्हें पढ़कर सुनाऊँ तो मैं पढ़ सकता हूँ, 
लेकिन जहाँ तक सामान्यतया खुदरा व्यापार का संबंध है, वह बिलकुल सही है कि 1997 
से यही सरकार की नीति रही है। मैं समझता हूँ कि मात्र दो कंपनियों 
को ही इस संबंध में 1997 से पूर्व अनुमति दी गई, लेकिन उसके बाद 
से किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है। हमने रिजर्व बैंक द्वारा भी 
चेक कर लिया है। 

[] 

भारत के इंटेलीजेंस क्षेत्रों में बी. रमन एक अत्यंत प्रतिष्ठित नाम & 
है। वे देश की बाह्य गुप्तचर एजेंसी अनुसंधान एवं अन्वेषण विंग बी. रमन 
0१७५) के मुखिया रहे हैं। वे भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय सचिवालय से अतिरिक्त 
सचिव के पद से निवृत्त हुए। 

आउटलुक वेबसाइट पर हाल ही में लिखे गए एक लेख में उन्होंने इस पर खेद प्रकट 
किया है कि सी.बी.आई. पर से लोगों का विश्वास तेजी से नीचे गिरा है। उन्होंने अनुरोध 
किया है कि इस एजेंसी के कामकाज की समीक्षा हेतु एक व्यापक जाँच कराई जाए और 
लोगों की नजरों में इस एजेंसी की प्रतिष्ठा पुन: स्थापित करने हेतु कदम उठाए जाएँ। 

रमन ने अपने लेख में एक दिलचस्प तथ्य का उल्लेख किया है कि सन्‌ 2010 के 
दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चीन सरकार ने, चीन में भ्रष्टाचार पर एक श्वेतपत्र प्रकाशित 
किया है, और बताया गया है कि कैसे सरकार उससे निपट रही है । 

पूर्व रॉ प्रमुख कहते हैं--यहाँ तक कि चीन जैसे अधिनायकवादी देश में सरकार को 
यह जरूरत महसूस हुई कि वह जनता को बताए कि भ्रष्टाचार संबंधी उनकी चिंताओं से 


वह अवगत है। 
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भारत के एक लोकतंत्र होने पर, जिसमें लोगों के प्रति जवाबदेही मानी जाती है, के 
बावजूद सरकार ने सी.बी.आई. की सार्वजनिक आलोचना के प्रति लापरवाह रवैया अपनाया 
और एक संस्था का पतन होने दिया, जिससे भ्रष्टाचार को फलने-फूलने को अनुमति मिली। 

[] 

अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेलर आज वॉलमार्ट है । दुनिया भर में इसके हजारों स्टोर्स 
हैं। सर्वाधिक अमेरिका में हैं। उसके बाद मेक्सिको में । न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक 
यह उपलब्धि इस रिटेलर को मेक्सिको इकाई ने इस भारी वृद्धि के लिए खुले हाथों से धन 
परोसकर की है। टाइम्स में प्रकाशित जाँच के बाद अप्रैल, 2012 में वॉलमार्ट ने पुष्टि की 
कि उसने वॉलमार्ट डि मेक्सिको में रिश्वत के आरोपों की जाँच की है। 


टेलपीस (पश्च लेख) 
जिस दिन (14 सितंबर) प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वॉलमार्ट के स्वागत हेतु लाल 
कालीन निछाया, उसी दिन न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिका का विशालतम वॉलमार्ट बंद हो गया। 
विडंबना देखिए, फिर शुक्रवार को यूपीए सरकार ने वॉलमार्ट को एफ.डी.आई. का 
गुलदस्ता सौंपा और लॉबिस्टों ने आश्वस्त किया कि छोटे खुदरा व्यापारी सुरक्षित हैं, उसी 
दिन प्रसिद्ध पत्रिका फॉरेन अफेयर्स के समूह से प्रकाशित एक वेब समाचार-पत्र एटलांटासिटीज 
ने एक सदमा पहुँचानेवाला शीर्षक समाचार प्रकाशित किया-रिडाएटिंग डेथ-हाउ वॉलमार्ट 
डिस्प्लेसस नियरबाय स्मॉल बिजनेस। 
अनेक सप्ताह पूर्व, 30 जून को 10 हजार से ज्यादा लोग अमेरिका के धनाढ्य शहर 
लॉस एंजेल्स में वॉलमार्ट स्टोर्स के विरुद्ध वॉलमार्ट = पॉवर्टी (गरीबी) नारे लगाते हुए शहर 
में निकले। 
1 जून को हजारों लोगों ने वॉशिंगटन डीसी में वॉलमार्ट के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन 
किया। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में 'से-नो-टू-वॉलमार्ट' आंदोलन चल रहा है। 
-- एस. गुरुमूर्ति दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस (20 सितंबर 2072) में 


(23 सितंबर, 2012) 
g 
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डॉ. मनमोहन सिंह ने 2002 में कहा 
था-खुदरा में एफ.डी.आई. रोजगार 
को नष्ट कर देणा 


ञ्ज पने पिछले ब्लॉग में मैंने स्मरण कराया था कि एनडीए सरकार के समय कांग्रेस पार्टी 
के तत्कालीन मुख्य सचेतक श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने खुदरा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 
संबंधी योजना आयोग की सिफारिश का संदर्भ देते हुए वाजपेयी सरकार द्वारा ऐसा राष्ट्र 
विरोधी काम करने की दिशा में बढ़ने की निंदा कौ थी। 
वाणिज्य मंत्री के रूप में श्री अरुण शौरी ने संसद्‌ में तुरंत खड़े होकर यह दोहराया 
था कि सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है। 
पिछले दिनों सूरजकुंड में संपन्न भाजपा की राष्ट्रीय परिषद्‌ में आर्थिक प्रस्ताव पर 
बोलते हुए मेरे सहयोगी श्री वैंकय्या नायडू ने डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा राज्यसभा में विपक्ष के 
नेता की हैसियत से लिखे गए एक पत्र को उद्धृत किया, जिसमें इस तथ्य को पुष्टि की गई 
थी । फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र ट्रेडर्स ने इस संबंध में अपनी चिंता से उनको अवगत कराया 
था। 21 दिसंबर, 2002 के अपने पत्र में डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि दो दिन पूर्व ही यह 
मामला राज्यसभा में उठा था। डॉ. मनमोहन सिंह लिखते हैं कि वित्त मंत्री ने आश्वासन 
दिया कि सरकार के पास खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आमंत्रित करने का कोई 
प्रस्ताव नहीं है। 
डॉ. मनमोहन सिंह को संबोधित फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र ट्रेडर्स का पत्र खुदरा में 
विदेशी निवेश पर और ज्यादा आलोचनात्मक है । फेडरेशन की विदेश व्यापार समिति के 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


54 लालकृष्ण आडवाणी 


चेयरमैन सी.टी. सांघवी द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि-- 
श्रीमन्‌ आपको स्मरण होगा कि 2002-03 में देश में खुदरा व्यापार के महत्त्वपूर्ण 
विषय के सिलसिले में मुझे फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के एक 
प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप से मिलने का 
अवसर मिला था । 
हमारे विस्तृत वर्णन से पहले ही आपने साफ तौर पर कहा था कि हम खुदरा 
व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं देने देंगे। आपने आगे उल्लेख किया 
कि भारत को ऐसे किस्म के सुधार की कोई जरूरत नहीं है; जो रोजगार पैदा करने के 
बजाय रोजगार को नष्ट करे। 
इसी पत्र में सांघवी लिखते हैं-- 
श्रीमन्‌ जैसाकि हमने आपको इन बहुराष्ट्रीय रिटेल श्रृंखला स्टोर संगठनों द्वारा 
छोटे दुकानदारों (रिटेलों) को प्रतियोगिता में समाप्त करने हेतु (प्रेडटोरी प्राइसिंग) जैसे 
गलत व्यापारिक हथकंडे अपनाने के बारे में बताया था। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने 
आपका ध्यान सुदूर पूर्वी देशों-- थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया--जैसे देशों के खुदरा 
व्यापार पर इस विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के पड़नेवाले विपरीत प्रभाव की ओर दिलाया 
था, जिन्होंने 1990 के दशक के अंत में इसकी अनुमति दी थी। 
बाद में हमारा प्रतिनिधिमंडल आपसे अनेक अवसरों पर मिला और इस विषय पर 
विभिन्न संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए हमारे विस्तृत ज्ञापनों को भी आपको सौंपा। कुल 
मिलाकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस विषय की गंभीरता के संदर्भ में आपने 18 और 19 दिसंबर, 
2002 को राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया और तब के वित्त मंत्री से यह आश्वासन भी लिया 
कि खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास 
नहीं है। फेडरेशन को संबोधित आपका पत्र संदर्भ के लिए संलग्न है। 
[_] 
खुदरा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी अपने फैसले के बचाव में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र 
को संबोधित करने संबंधी भाषण में इस टिप्पणी कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पर बहुत 
सी दिलचस्प टिप्पणियाँ की जा रही हैं। 
मेरे सहयोगी जसवंत सिंह, जो एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं, द्वारा दि हिंदू 
(28 सितंबर, 2012) में एक लेख लिखा गया है, जिसमें उनके अपने टैंक-चालक से हुई 
बातचीत का उल्लेख है । जसवंत सिंहजी का लेख मुझे काफी ज्ञानप्रद लगा उनके चालक 
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टेलपीस 
इस आश्चर्यजनक, अनावश्यक फटकार के एक दिन बाद ही अब सेवानिवृत्त सैनिक 
मेरे टेंक-चालक का फोन आया, जो मेरे साथ कई वर्षो तक टॅंक के साथ झुके हुए स्थान पर 
रातें काट चुका है। मैंने उसका नाम शायद इसलिए छुपा रखा है कि कोई अकुशल इंटेलीजेंस 
ब्यूरो उसे तंग न करे। अपनी ठेठ शेखावटी बोली और लहजे में बोला, साहिब, कृपया 
प्रधानमंत्री को बताओ कि पैसा वास्तव में पेड़ों और पौधों पर ही उगता है; हमें सभी फल, 
सब्जियाँ और पशुओं का चारा तथा ईधन भी एक पेड़ से मिलता है । इसलिए उन्हें बताइए 
कि वह किसानों के बारे में सोचें, न कि उन विदेशियों के बारे में, जो दो शताब्दी पूर्व एक 
कंपनी के रूप में आए और हमारी जमीन ले ली। एक बिस्वा भी हमारे लिए नहीं छोड़ा। 
मैंने उससे वायदा किया कि मैं ऐसा ही करूँगा; लेकिन उसको सलाह दी कि वह ऐसे 
निराशाजनक विचारों से अपने सेवानिवृत्त जीवन को बिगाड़े नहीं। जैसे हमारे ढाबों ने 
अमेरिका के केंटुकी के मगरूर कर्नल को पछाड़ा, वैसे ही भारत इसे भी पछाड़ देगा। और 


इस किस्से का एक शब्द भी बनावटी नहीं है। 
( 1 अक्तूबर, 2012) 
J 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


12 
एक साहित्यिक विभूति को 
सम्मानित किया बंगलोर ने 


सः 1927 में कराची (सिंध) में जन्म लेने के कारण जीवन के आरंभिक बीस वर्ष 
ब्रिटिश शासन में गुजरे। अनेकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने हिंदी पढ़ना 
और लिखना 1947 में तब सीखा जब भारत स्वतंत्र हुआ और साथ-साथ विभाजन की 
त्रासदी झेलनी पड़ी। 


उस वर्ष तक मैं सिर्फ दो भाषाओं को जानता था-मेरी मातृभाषा सिंधी और अंग्रेजी, 
जिसके माध्यम से मेरी शिक्षा हुई। 

मैंने रामायण और महाभारत सबसे पहले सिंधी में पढ़े, और बाद में सी. राजगोपालाचारी 
द्वारा लिखित अंग्रेजी संस्करण तथा उसके बाद में गीता प्रेस, गोरखपुर द्वारा अंग्रेजी में 
प्रकाशित विस्तृत संस्करण। विभाजन के पश्चात्‌ मैं कराची से राजस्थान पहुँचा, जहाँ मैंने 
देवनागरी पढ़ना और लिखना सीखा। आयु के बीसवें वर्ष की शुरुआत में जिन दो लेखकों 
की हिंदी पुस्तकें मैंने पढ़ीं, उनमें डॉ. कन्हैयालाल मुंशी (गुजराती से अनूदित) और महात्मा 
गांधी के निकट सहयोगी आचार्य विनोबा भावे की थीं। 

गत सप्ताह मुझे बंगलौर में एक महान्‌ साहित्यिक विभूति डॉ. जी. वेंकटसुब्बैया, जो 
इस वर्ष शतायु हुए हैं, के अभिनंदन समारोह में भाग लेने का अवसर मिला । इस कार्यक्रम 
को अध्यक्षता कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री जगदीश शेट्टर ने की। इस कार्यक्रम में मुझे विनोबा 
भावे द्वारा लिखित निबंध को स्मरण करने का मौका मिला, जिसका शीर्षक था "किस आयु 
में व्यक्ति बूढ़ा होता है?' 

विनोबाजी ने अपने निबंध की शुरुआत इस संस्मरण से की कि उन्होंने कुरान मराठी और 
अंग्रेजी में पढ़ी है, परंतु वह मूल पाठ को अरबी भाषा में पढ़ने को उत्सुक हैं । इसलिए उन्होंने 
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अरबी सीखनी शुरू को। एक मिलनेवाले ने टिप्पणी की कि अरबी सीख रहे हो और वो भी 
इस उम्र में? विनोबाजी ने जवाब दिया-मेरी उम्र से कया दिक्कत है? मैं सिर्फ 65 का हूँ। 

वह अपना निबंध पूरा करने गए, जिसको मुख्य कथा यह थी कि एक व्यक्ति तब बूढ़ा 
होने लगता है, जब वह मान ले कि जीवन के इस मुकाम पर वह कुछ भी नया सीख नहीं सकता। 

अभिनंदन समारोह में मैंने टिप्पणी की कि जी.वी. जिस नाम से उनके असंख्य प्रशंसक 
जानते हैं, ने न केवल शानदार शतक लगाया अपितु इसमें छक्के और चौके भी शामिल हैं। 
उनको संबोधित शब्द ब्रह्मा विभूषण के वे पूर्णतया पात्र हैं। और आचार्य विनोबा द्वारा बताई 
गई कसौटी पर, मैं यह कहना चाइूँगा कि जो नब्बे के अंत तक पुस्तकें लिखते रहे हैं, को 
सदाबहार युवा मानना चाहिए। जीवी कभी भी वृद्ध नहीं होंगे! 


टेलपीस 

सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रूमा पाल ने नवंबर, 2011 में पाँचबें वी.एम. 
ताराकुंडे स्मृति व्याख्यान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका विषय पर बोलते हुए कहा था कि 
न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक व्यवस्था अंततः न्यायाधीशों की निजी ईमानदारी 
पर निर्भर करती है । उन्होंने न्यायपालिका और इसकी स्वतंत्रता पर खतरे के सात पाप गिनाए। 

पहला पाप, एक सहयोगी के अविवेकपूर्ण आचरण के प्रति आखें मूँद लेना और 
मामले को दबाना। उन्होंने कहा, विरोधाभास है कि ये (लोग) न्यायपालिका की स्वतंत्रता 
को आलोचकों के विरुद्ध अवमानना की काररवाई करने में उग्र रहते हैं, जबकि इसी को 
अपनी ढाल के रूप में उपयोग करते हैं, वह भी अनेकविध पापों को, जिनमें से कुछ धन के 
लाभ से जुड़े होते हैं और कुछ इतने ज्यादा नहीं । 

दूसरा पाप है पाखंड । 

तीसरा है गुप्तता। उदाहरण के लिए, जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
नियुक्त किए जाते हैं या सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किए जाते हैं--को देश में सर्वाधिक 
गुप्त रखा जाता है। 

चौथा पाप है दूसरे के शब्दों की चोरी और उबाऊ शब्द बहुलता। 

अहंकार पाँचवाँ पाप है । न्यायाधीश अकसर स्वतंत्रता को न्यायिक और प्रशासनिक 
अनुशासनहीनता के रूप में परिभाषित कर लेते हैं 

बौद्धिक बेईमानी छठा पाप है। 


सातवाँ और अंतिम पाप भाई-भतीजावाद है। 
(3 अक्तूबर, 2012) 
0 
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इतिहास को दबाना नहीं चाहिए 


मो पूर्व प्रकाशित ब्लॉग में से एक का शीर्षक है-25 जून, 1975 भारत के लिए एक 

न भूलनेवाला दिन। एक अन्य ब्लॉग का शीर्षक था-1975 का आपातकाल नाजी 
शासन जैसा। 

मेरे संस्मरणों को प्रकाशित करनेवाली रूपा ऐंड कंपनी ने अस्सी से अधिक मेरे ब्लॉगों 
को संगृहीत कर एज आय सी इट (491 $६६17) शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की है। 

इनमें से अनेक ब्लॉग जून 1975 में देश पर थोपे गए कठोर आपातकाल और 21 मास 
बाद जब मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को 
उखाड़ फेंका गया और नई दिल्ली में श्री मोरारजीभाई देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार 
बनी--से संबंधित हैं । स्वतंत्रता के बाद यह पहला मौका था, जब केंद्र में एक गैर-कांग्रेसी 
सरकार बनी। 

1975 के आपातकाल के दौरान 1,10,806 लोगों को जेलों में बंदी बना दिया गया। 
इनमें प्राय: सभी प्रमुख विपक्षी नेता, बड़ी संख्या में सांसद, विधायक और पत्रकार शामिल थे। 

जेल में रहते हुए मेरे द्वारा लिखे गए अनेक पैंफलेटों में से एक था 'ए टेल ऑफ टू 
इमरजेंसीज' जिसे आपातकाल के विरुद्ध हमारे भूमिगत पार्टी कार्यकर्ताओं ने काफी मात्रा में 
वितरित किया था, इसमें 1975 के श्रीमती इंदिरा गांधी के आपातकाल और 1933 में एडोल्फ 
हिटलर के आपातकाल का आश्चर्यजनक तुलनात्मक अध्ययन वर्णित किया गया था। 

पिछले सप्ताह जब एक सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता मेरे घर पर आए तो मैंने उन्हें अपनी 
जेल डायरी ' ए प्रिजनर्स स्क्रेप बुक ' (^ ?7।७०॥९7'$ 9०३9 8००) के साथ-साथ ब्लॉग वाली 
अपनी पुस्तक भेंट की । मैंने विशेष रूप से उनका ध्यान एक ब्लॉग की ओर आकृष्ट किया, 
जिसका शीर्षक है अब आपातकाल पर भी फिल्म बने। 

फिल्म निर्माता ने इस विषय में काफी रुचि दिखाई; वह मुझसे सहमत थे कि स्वतंत्र 
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भारत के इतिहास के इस भयावह चरण की देश के फिल्म निर्माताओं ने पूरी तरह उपेक्षा की 
है, लेकिन इस पर जोर दिया कि यह उपेक्षा इस कारण से है कि जो लोग सत्तारूढ़ हैं, वे 
वास्तव में इसके सही और ईमानदार चित्रण को बरदाश्त नहीं कर पाएँगे। यहाँ तक कि 
ब्रिटिशराज के दौरान भी देश में इतना दमन नहीं हुआ था और न ही मीडिया पर इतनी कड़ी 
सेंसरशिप लागू की गई थी। 

गत सप्ताह घटित एक छोटी सी घटना ने फिल्म उद्योग के इस डर की पुष्टि की। 
पुङ्डुचेरी के 48 वर्षीय एक लघु व्यवसायी एस. रवि ने 19 अक्तूबर, 2012 को एक ट्वीट 
किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति के पास राबर्ट 
वाड़ा से ज्यादा संपत्ति है। 

रवि, जो पुङ्डुचेरी से इंडिया एगेंस्ट करप्शन की गतिविधियों में सक्रिय हैं, को पुलिस 
ने इस ट्वीट के आधार पर बुलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। मद्रास उच्च न्यायालय के 
पूर्व न्यायाधीश डेविड अन्नोसामी ने रेखांकित किया कि जो आधार पुलिस ने रवि के केस में 
माना है, उस आधार पर अनेक ट्वीट करनेवाले गिरफ्तार किए जा सकते हैं। यदि किसी 
व्यक्ति को किसी ट्वीट से शिकायत है तो निश्चित रूप से वह ट्वीट करनेवाले व्यक्ति के 
विरुद्ध मानहानि का केस दायर कर सकता है। सिर्फ न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर ही 
उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 


टेलपीस 

आपातकाल के पश्चात्‌, सत्ता सँभालने के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई 
ने आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों और संवैधानिक एवं कानूनी 
प्रावधानों के दुरुपयोग की जाँच हेतु एक जाँच आयोग गठित किया। 

आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे:सी. शाह ने की। 
आयोग का काम आसान नहीं था। फिर भी, बहुत कम आयोगों ने इतना बड़ा कर्तव्य इतनी 
शीघ्रता से पूरा किया होगा, जैसा शाह आयोग ने कर दिखाया। अगस्त 1978 तक आयोग ने 
अपनी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। 

शाह आयोग रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए विकीपीडिया लिखता है-- 

रिपोर्ट विशेष रूप से इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी तथा प्रशासनिक 

सेवाओं के उन अधिकारियों जिन्होंने संजय गांधी की सहायता की; के लिए हानिकारक 

है। इस रिपोर्ट को इंदिरा गांधी के नेतृत्ववाली कांग्रेस सरकार जो 1980 में सत्ता में 

पुनः वापस आई ने रद्द कर दिया। सरकार ने असाधारण कदम उठावे हुए शाह 
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आयोग की प्रत्येक प्रकाशित रिपोर्ट को वापस लेकर उसकी प्रतियो को नष्ट कर दिया। 

अब यह माना जाता है कि इस रिपोर्ट की एक मात्र प्रति भी भारत में मौजूद नही है। 

आयोग की तीसरी और अंतिम रिपोर्ट ऐसा लगता है भारत से बाहर चली गई और 

वर्तमान में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। 

इस तथ्य की पुष्टि अन्य अनेक टिप्पणीकारों ने भी की है। मेरे वरिष्ठ संसदीय 
सहयोगी श्री इरा सेझियन, जो डीएमके के संस्थापक श्री सी.एन. अन्नादुरई के कट्टर 
अनुयायी थे, इस सबसे काफी व्यथित थे और उन्होंने इन नष्ट हुए दस्तावेजों को सहेजकर 
निजी रूप से इन्हें प्रकाशित कर इतिहास और लोकतंत्र की उत्कृष्ट सेवा की है। मुझे इस पर 
गर्व है कि श्री सेझियन ने इस ताजा प्रकाशन शाह कमीशन रिपोर्ट--' लोस्ट ऐंड रिगेंड' का 
लोकार्पण करने हेतु मुझे चेन्नई बुलाया था। 


(4 नवंबर, 2012) 
[] 
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सरदार पटेल की विलक्षण उपलब्धि 


हाः ही में एक अत्यंत रोचक पुस्तक-- इंडियन समर : दि सीक्रेट हिस्टरी ऑफ दि 
ऐंड ऑफ एन एंपायर' देखने को मिली। इसकी लेखिका एक जर्मन महिला हैं । 
जिनका नाम है--आलेक्स फॉन टुनसेलमान। यह उनकी पहली पुस्तक है। 

पुरस्कार विजेता इतिहासकार विलियम डलरिंपल ने इस पुस्तक को एक श्रेष्ठ कृति और 
स्वतंत्रता तथा भारत व पाकिस्तान विभाजन पर मेरे द्वारा पढ़ी गई निस्संदेह उत्तम पुस्तक के 
रूप में वर्णित किया है। 

जब भारत पर अंग्रेजी राज था, तब देश एक राजनीतिक इकाई नहीं था। इसके दो मुख्य 
घटक थे--पहला, ब्रिटिश भारत; दूसरा, रियासतोंवाला भारत। रियासतोंबाले भारत में 564 
रियासतें थी। 

वी.पी. मेनन की पुस्तक, दि स्टोरी ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ दि इंडियन स्टेट्स' में प्रसिद्ध 
पत्रकार एम.वी. कामथ ने लेखक के बारे में यह टिप्पणी की है— 

जबकि सभी रियासतों-जैसाकि उन्हें पुकारा जाता था-को भारत संघ में विलय कराने 
का श्रेय सरदार को जाता है, लेकिन वह भी ऐसा इसलिए कर पाए कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति 
का उदार समर्थन मिला, जो राजाओं की मानसिकता और मनोविज्ञान से भलीभाँति परिचित 
थे, और यह व्यक्ति कौन था? यह थे वापल पनगुन्नी मेनन-वी.पी. मेनन के नाम से उन्हे 
जल्दी ही पहचाना जाने लगा। 

वीपी के प्रारंभिक जीवन के बारे में कम जानकारी उपलब्ध है | एक ऐसा व्यक्ति, जो 
सभी व्यावहारिक रूप से पहले, अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन और बाद में, भारत 
के लौहपुरुष महान्‌ सरदार वल्लभ भाई पटेल के खासमखास बने, ने स्वयं गुमनामी में जाने 
से पहले अपने बारे में बहुत कम जानकारी छोड़ी | यदि वह सत्ता के माध्यम से कुछ भी पाना 
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चाहते तो जो माँगते मिल जाता । 
यह पुस्तक वी.पी. मेनन द्वारा भारतीय इतिहास के इस चरण पर लिखे गए दो विशाल 
खंडों में से पहली (1955) है। दूसरी पुस्तक (1957) का शीर्षक है--'दि ट्रांसफर ऑफ 
पॉवर इन इंडिया।' 
जिस पुस्तक ने मुझे आज का ब्लॉग लिखने हेतु बाध्य किया, उसमें रियासती राज्यों के 
मुद्दे पर 'ए फुल बास्केट ऑफ ऐपल्स' शीर्षकवाला अध्याय है। इस अध्याय की शुरुआत 
इस प्रकार है-- 
18 जुलाई को राजा ने लंदन में इंडिया इंटिपेंडेंस ऐकर पर हस्ताक्षर किए और 
माउंटबेटन दंपती ने अपने विवाह की रजत जयंती दिल्ली में मनाई, पच्चीस वर्ष बाद 
उसी शहर में जहाँ दोनों की सगाई हुई थी। 
यह पुस्तक कहती है कि रियासती राज्यों के बारे में ब्रिटिश सरकार के इरादे एटली द्वारा 
जानबूझकर अस्पष्ट छोड़ दिए गए थे। माउंटबेटन से यह अपेक्षा थी कि वह रियासतों की 
ब्रिटिश भारत से उनके भविष्य के रिश्ते रखने में सही दृष्टिकोण अपनाने हेतु सहायता करेंगे। 
नए वायसराय को भी यह बता दिया गया था कि जिन राज्यों में राजनीतिक प्रक्रिया धीमी थी, 
के शासकों को वे अधिक लोकतांत्रिक सरकार के किसी भी रूप हेतु तैयार करें। 

माउंटबेटन ने इसका अर्थ यह लगाया कि वह प्रत्येक राजवाडे पर दबाव बना सकें कि 
वह भारत या पाकिस्तान के साथ जाने हेतु अपनी जनता के बहुमत के अनुरूप निर्णय करें। 
उन्होंने पटेल को सहायता करना स्वीकार किया और 15 अगस्त से पहले ए फुल बास्केट 
ऑफ ऐपल्स देने का वायदा किया। 

9 जुलाई को स्टेट्स के प्रतिनिधि अपनी प्रारंभिक स्थिति के बारे में मिले। टुनसेलमान 
के मुताबिक अधिकांश राज्य भारत के साथ मिलना चाहते थे। लेकिन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
राज्यों में से चार--हैदराबाद, कश्मीर, भोपाल और त्रावनकोर--स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते थे। 
इनमें से प्रत्येक राज्य की अपनी अनोखी समस्याएं थीं हैदराबाद का निजाम दुनिया में सर्वाधिक 
अमीर आदमी था--वह मुसलिम था, और उसकी प्रजा अधिकांश हिंदू। उसकी रियासत बड़ी 
थी और ऐसी अफवाहें थीं कि फ्रांस व अमेरिका दोनों ही उसको मान्यता देने को तैयार थे। 
कश्मीर के महाराजा हिंदू थे और उनकी प्रजा अधिकांशतया मुसलिम थी। उनकी रियासत 
हैदराबाद से भी बड़ी थी, परंतु व्यापार मार्गों और औद्योगिक संभावनाओं के अभाव के चलते 
काफी सीमित थी। भोपाल के नवाब एक योग्य और महत्त्वाकांक्षी रजवाड़े थे और जिन्ना के 
सलाहकारों में से एक थे-उनके दुर्भाग्य से उनकी रियासत हिंदूबहुल थी और वह भारत के 
एकदम बीचोबीच थी, पाकिस्तान के साथ संभावित सीमा से 500 मील से ज्यादा दूर । हाल 
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ही में त्रावनकोर में यूरेनियम भंडार पाए गए, जिससे स्थिति ने अत्यधिक अंतरराष्ट्रीय दिलचस्पी 
बड़ा दी। 

इस समूचे प्रकरण में मुसलिम लीग की रणनीति इस पर केंद्रित थी कि अधिक से अधिक 
रजवाड़े भारत में मिलने से इनकार कर दें। जिन्ना यह देखने के काफी इच्छुक थे कि नेहरू 
और पटेल को घुन लगा हुआ भारत मिले, जो उनके घुन लगे पाकिस्तान के साथ चल सके। 
लेकिन सरदार पटेल, लॉर्ड माउंटबेंटन और वी.पी. मेनन ने एक ताल में काम करते हुए ऐसे 
सभी षड्यंत्रो को विफल किया। 

इस महत्त्वपूर्ण अध्याय की अंतिम पंक्तियाँ इस जोड़ी को उपलब्धि के प्रति एक महान्‌ 
आदरांजलि है। ऑलेक्स फॉन टुनसेलमान लिखती हैं- 

माउंटबेटन की तरकीबों या पटेल के तरीकों के बारे में चाहे जो कहा जाए, उनकी 
उपलब्धि उल्लेखनीय रहेगी । और एक वर्ष के भीतर ही, इन दोनों के बारे में तर्क दिया 
जा सकता है कि इन दोनों ने 90 वर्ष के ब्रिटिश राज, मुगलशासन के 180 वर्षों या 
अशोक अथवा मौर्य शासकों के 130 वर्षों की तुलना में एक विशाल भारत, ज्यादा संगठित 
भारत हासिल किया। 

जर्मन महिला ने जो अर्थपूर्ण ढंग से लिखा है, उसकी पुष्टि वी.पी. मेनन द्वारा दि स्टोरी 
ऑफ इंटिग्रिशन ऑफ दि इंडियन स्टेट्स के 612 पृष्ठों में तथ्यों और आँकड़ों से इस प्रकार 
की है-- 

564 भारतीय रियासतें कुल क्षेत्र के पाँचबें हिस्से से बराबर थी या लगभग देश का 
आधा भाग थीं-कुछ बड़े स्टेट्स थे, कुछ केवल जागीरें। जब भारत का विभाजन हुआ और 
पाकिस्तान एक पृथक्‌ देश बना, तब भारत को 364,737 वर्ग मील और 81.5 मिलियन जनसंख्या 
से हाथ धोना पड़ा, लेकिन स्टेट्स का भारत में एकीकरण होने से भारत को लगभग 500,000 
बर्ग मील और 86.5 मिलियन जनसंख्या जुड़ी, जिससे भारत की पर्याप्त क्षतिपूर्ति हुई । 

स्टेट्स के एकीकरण संबंधी अपनी पुस्तक को प्रस्तावना में वी.पी. मेनन लिखते हैं- 
यह पुस्तक स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल को किए गए वायदे की आंशिक पूर्ति है। यह 
उनकी तीव्र इच्छा थी कि मैं दो पुस्तकें लिखूँ, जिसमें से एक में उन घटनाओं का वर्णन हो, 
जिनके चलते सत्ता का हस्तांतरण हुआ और दूसरी भारतीय स्टेट्स के एकीकरण से संबंधित हो। 


टेलपीस 
30 अक्तूबर, 2012 को सरदार परेल की जयंती की पूर्व संध्या पर पॉयनीयर ने एक 


समाचार प्रकाशित किया कि कैसे प्रधानमंत्री नेहरू हैदराबाद की मुक्ति के सरदार को योजना 


को असफल करना चाहते थे। 
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समाचार इस प्रकार है-- 
तत्कालीन उपप्रधानमंत्री और भारत के गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल, जिनकी 
137वीं जयंती 31 अक्तूबर को है, को तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 
एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान अपमानित और लांछित किया गया। आप एक पूर्णतया 
सांप्रदायिक हो और मैं तुम्हारे सुझावों और प्रस्तावों के साथ कभी पार्टी नहीं बन सकता-- 
नेहरू एक महत्त्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में सरदार पटेल पर चिल्लाए, जिसमें निजाम की 
निजी सेना-रजाकारों के चंगुल से, सेना की काररवाई से हैदराबाद की मुक्ति पर विचार 
हो रहा था। 
हतप्रभ सरदार पटेल ने मेज पर से अपने पेपर इकट्ठे किए और धीरे-धीरे चलते हुए 
कैबिनेट कक्ष से बाहर चले गए। यह अंतिम अवसर था जब परेल ने कैबिनेट बैठक में भाग 
लिया।1947 बैच के आईएस अधिकारी एम.के. नायर ने अपने संस्मरण ' विद नो इल फीलिंग 
टू एनीबॉडी' में लिखा है कि उन्होंने तब से नेहरू से बोलना भी बंद कर दिया। 
हालाँकि नायर ने उपर्युक्त वर्णित कैबिनेट बैठक की सही तिथि नहीं लिखी है, परंतु यह 
हैदराबाद मुक्ति के लिए चलाए गए भारतीय सेना के अभियान ऑपरेशन पोलो, जो 13 सितंबर, 
1948 को शुरू होकर 18 सितंबर को समाप्त हुआ, के पूर्ववर्ती सप्ताहों में हुई होगी । 
जबकि सरदार पटेल 2,00,000 रजाकारों के बलात्कार और उत्पात से हैदराबाद को 
मुक्त कराने के लिए सेना को सीधी काररवाई चाहते थे, उधर नेहरू संयुक्त राष्ट्र के विकल्प 
को प्राथमिकता दे रहे थे। 
नायर लिखते हैं कि सरदार पटेल के प्रति नेहरू की निजी घृणा 15 सितंबर, 1950 को 
उस दिन और खुलकर सामने आई, जिस दिन सरदार ने बॉम्बे (अब मुंबई) में अंतिम साँस 
ली। सरदार पटेल को मृत्यु का समाचार पाने के तुरंत बाद नेहरू ने राज्यों के मंत्रालय को दो 
नोट भेजे, इनमें से एक में नेहरू ने मेनन को लिखा कि सरदार पटेल द्वारा उपयोग में लाई 
जानेवाली के कडिल्लक (९41३) कार को उनके कार्यालय को वापस भेज दिया जाए। 
दूसरा नोट क्षुब्ध कर देनेवाला था। नेहरू चाहते थे कि सरकार के जो सचिव सरदार पटेल की 
अंतिम क्रिया में भाग लेने के इच्छुक थे, वे अपने निजी खर्चे पर ही जाएँ। 
लेकिन मेनन ने सभी सचिवों को बैठक बुलाई और जो अंतिम क्रिया में जाना चाहते थे, 
की सूची माँगी । नेहरू द्वारा भेजे गए नोट का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया । जिन लोगों ने 
सरदार को अंतिम यात्रा में जाने को इच्छा व्यक्त की थी, उनके हवाई यात्रा के टिकट का पूरा 
खर्चा मेनन ने चुकाया। 


(7 नवंबर, 2012) 
[1 
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दरबार-एक अत्यंत रोचक पुस्तक 


'त्रकार तवलीन सिंह द्वारा लिखित पुस्तक ' दरबार' पर मीडिया में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई 

है। तहलका जैसी पत्रिकाओं ने प्रकाशित किया है कि यह पुस्तक गांधी परिवार के 
विरुद्ध पुराने हिसाब-किताब चुकाने के उद्देश्य से लिखी गई एक गपशप है। जबकि दूसरी 
ओर दि एशियन एज ने पुस्तक की समीक्षा ' दिल्ली दरबार के रहस्यपूर्ण वातावरण से परदा 
उठना' (Unraveling the mystique of Delhi's Durbar) शीर्षक से प्रकाशित की है। 
हालाँकि कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि तवलीन की नवीनतम पुस्तक अत्यंत ही 
रोचक एवं पठनीय है। 

एशियन एज में समीक्षक अशोक मलिक की यह टिप्पणी बिलकुल सही है कि अपनी 
सारी पहुँच के बावजूद राजधानी में राजनीतिक पत्रकार अकसर लुटियंस दिल्ली के लिए 
अंतत: ब्राहरी ही रहते हैं । कम-से-कम 10 जनपथ के संदर्भ में यह शत-प्रतिशत सत्य है। 

नीति सेंट्रल के लिए की गई पुस्तक समीक्षा में अशोक मलिक तवलीन को अंदर को 
पूरी जानकारी रखनेवाली एक अंतरंग के रूप में निरूपित करते हुए पुस्तक पर अपनी 
टिप्पणी को अपने लेख की शुरुआत में इस तरह लिखते हैं- 

तवलीन सिंह की नई पुस्तक दरबार में कहानियाँ हैं, किस्से हैं और निपट गपशप भी 
हैं, जो सिर्फ लुटियंस जोन स्वाभाविक रूप से उपलब्ध कराती है। इसमें पैने अभिमत, 
राजनीतिक अंदरूनी चीजें, भारत की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं संबंधी अनुमान 
और नीतियों की असफलताएँ हैं, जिन्हें एक सतर्क पत्रकार ने प्रस्तुत किया है। 

अनगिनत समस्याओंवाला भारत एक विशाल देश है | संविधान और कानून सरकार को 
देश का शासन प्रभावी ढंग से चलाने की सभी जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। जैसा कि सभी 
'लोकतंत्रों में लोकतांत्रिक तंत्र का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। लेकिन देश में सभी जानते हैं 
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कि आज के भारत में मुखिया प्रधानमंत्री नहीं अपितु कांग्रेस अध्यक्ष हैं । यही वह स्थिति है, 
जो इन दिनों देश की अनेक समस्याओं की मूल जड़ है। 

यह पुस्तक अपने पाठकों को बताती है कि एक समय था जब इसके लेखक का न 
केवल राजीव गांधी के साथ अपितु श्रीमती सोनिया गांधी के साथ भी घनिष्ठ संबंध था। तब 
अचानक यह निकटता समाप्त हो गई। अशोक मलिक लिखते हैं--तवलीन की पुस्तक 10 
जनपथ की रहस्यात्मकता या गुप्तता को समझने में हमारी सहायता करती है। 

मलिक द्वारा इंदिरा गांधी हत्याकांड में राजीव और सोनिया के सामाजिक मित्रों को 
फँसाने के विचित्र दुष्टता भरे अभियान की ओर इंगित करने ने मुझे पुस्तक के अध्याय 14 
के उन सभी आठ पृष्ठों को पढ़ने को बाध्य किया, जिनपर मलिक की टिप्पणी आधारित है। 
तवलीन से भी इस संबंध में इंटेलीजेंस ब्यूरो ( आई.बी.) ने पूछताछ की थी। इस प्रकरण के 
संबंध में तवलीन का अंतिम पैराग्राफ हमारी गुप्तचर एजेंसियों की काफी निंदा करता है-- 

जाँच के अंत में, हमारी गुप्तचर एजेंसियों के स्तर के बारे में मुझे गंभीर चिंता 

हुई। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब कुछ महीने बाद यह जाँच कि भारत के 

प्रधानमंत्री की हत्या में कोई बड़ा षड्यंत्र था, को चुपचाप समाप्त होने दिया गया। 

312 पृष्ठोंवाले इस संस्मरण को शुरुआत में लेखक का चार पृष्ठीय नोट है। इस 
पुस्तक में तवलीन सिंह की टिप्पणियों से आप असहमत हो सकते हैं और उनके कुछ 
निष्कर्षो को चुनौती दे सकते हैं । लेकिन मुझे उनके इस शुरुआती नोट में दम लगता है, जिसे 
इस अंतिम पैराग्राफ में सारगर्भित ढंग से समाहित किया गया है-- 

दरबार लिखना मुश्किल था। राजीव गांधी की मृत्यु के तुरंत बाद मैंने इसे लिखना 
शुरू किया। मैं उन्हें तब से जानती थी, जब वह एक राजनीतिज्ञ नहीं थे और अपने को 
मैंने इस अनोखी स्थिति में पाया कि उन्हें यह बता सकूँ कि कैसे भारतीय इतिहास में 
सर्वाधिक प्रचंड बहुमतवाला प्रधानमंत्री अंत में कैसे निराशाजनक स्थिति में पहुँचा। 
केवल इसलिए नहीं कि में थी उस छोटे से सामाजिक ग्रुप का हिस्सा थी जिसमें वह 
भी थे लेकिन इसलिए कि एक पत्रकार के रूप में मेरा कॅरियर इस तरह से बदला कि 
मैंने उस भारत को देखा, जो राजीव के एक राजनीतिज्ञ के रूप में लगभग समानांतर 
चलता रहा था। तब मुझे लगा कि उन्होंने भारत की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया 
लेकिन जब में इस पुस्तक को लिखने बैठी तो मुझे अहसास हुआ कि वही अकेले नहीं 
थे, जिन्होंने भारत को शर्भिदा किया। एक समूचे सत्तारूढ़ वर्ग ने ऐसा किया। वह 
सत्तारूढ़ वर्ग जिससे में भी संबंधित हूँ । 
जैसे कहानी आगे बढ़ती है. यह मानो मेरे अपने जीवन का दर्पण है, राजनीतिज्ञ के रूप 
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में राजीव के संक्षिप्त जीवन और कैसे वंशानुगत लोकतंत्र के बीज बोए गए का ही यह एक 
संस्मरण नहीं है बल्कि एक पत्रकार के रूप में मेरा भी है। मैंने पाया कि पत्रकारिता की 
स्पष्ट दृष्टि ने उस देश को समझने के मेरे नजरिए को बदला, जिसमें मैं जीवन भर रही हूँ। 
और इसने मूलभूत रूप से उस नजरिए को बदला, जिसमें मैं उन लोगों को देख सकी 
जिनके साथ मैं पली-बढ़ी। मैने देखा कि कैसे वे भारत से अलिप्त हैं; उसकी संस्कृति और 
इतिहास उनके लिए कैसे विदेशी हैं और इसी के चलते वे पुनर्जागरण और परिवर्तन लाने में 
असफल रहे। मैंने देखा कि एक पत्रकार के रूप में मेरे जीवन ने उन द्वारो को खोला, जिनसे 
मुझे लगातार शर्म महसूस हुई कि केसे मेरे जैसे लोगों ने भारत के साथ विश्‍वासघात किया 
है। मैं मानती हूँ कि इसी के चलते भारत को उसके सत्तारूढ़ वर्ग ने शर्मिंदा किया है और वह 
वैसा देश नहीं बन पाया, जैसा उसे बनना चाहिए था। यदि हम कम विदेशी होवे और भारत 
की भाषाओं तथा साहित्य की महान्‌ संपदा, राजनीति और शासन संबंधी उसके प्राचीन 
मूलग्रंथों और उसके ग्रंथों के बारे में और ज्यादा सचेत होते तो हम अनेक चीजों में परिवर्तत 
कर पाते, लेकिन हम असफल रहे और अपने बच्चों को अपने ही देश में विदेशियों की तरह 
पाला। सभी विदेशी चीजों पर मंत्रमुग्ध और सभी भारतीय चीजों का तिरस्कार। 

एक नया सत्तारूढ़ वर्ग धीरे से पुराने का स्थान ले रहा है। एक नया; अभद्र राजनीतिज्ञ 
का वर्ग सत्ता पर नियंत्रण हेतु सामने आ रहा है। किसानों और चपरासियों के बच्चे तथा उन 
जातियों जो कभी अस्पृश्य मानी जाती थीं; की संतानें भारत के कुछ बड़े प्रदेशों पर शासन 
कर चुकी हैं। लेकिन पुराने सत्तारूढ़ की बराबरी की चेष्टा में वे अपने बच्चों को अंग्रेजी 
पढ़ाते हैं और उन्हें पश्चिम के विश्वविद्यालयों में भेजते हैं। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है बशर्ते 
कि वे उन्हें अपनी भाषाओं और संस्कृति से वियुख नहीं करते हॉ/ 

एक भारतीय पुनर्जागरण की संभावना, जैसाकि पहली पीढ़ी के उन भारतीयों जो 
उपतिवेश के बाद के भारत में पली-बढ़ी है; हमारी हो सकती थी और वह सिमटती तथा दूर 
होती जा रही है। सत्तारूढ़ वर्ग के हाथों में एक राजनीतिक हथियार-वंशवाद देश जिसकी 
आत्मा पहले से ही शताब्दियों से दागदार है; के नए उपनिवेश का मुख्य स्रोत बनता जा रहा 
है। यह वह मुख्य कारण है; जिसके चलते तेजी से विस्तारित और फैलते शिक्षित मध्यम वर्ग 
का लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं से मोहभंग होता जा रहा है। 

तवलीन की इन पंक्तियों ने मुझे लॉर्ड मैकाले द्वारा फरवरी 1835 में ब्रिटिश संसद्‌ में 
'की गई टिप्पणियों का स्मरण करा दिया- 

मैने पूरे भारत की यात्रा की और ऐसा व्यक्ति नहीँ देखा जो कि भिखारी हो या 

चोर हो। इस तरह की संपत्ति मैंने इस देश में देखी है, इतने ऊँचे नैतिक मूल्य, लोगों 
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की इतनी क्षमता, मुझे नहीं लगता कि कभी हम इस देश को जीत सकते हैं, जब तक 

कि हम इस देश की रीढ़ को नहीं तोड़ देते, जो कि उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक 

विरासत में है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हमें इसकी पुरानी और प्राचीन शिक्षा- 

व्यवस्था, इसको संस्कृति को बदलना होगा। इसके लिए यदि हम भारतीयों को यह 

सोचना सिखा दें कि जो भी विदेशी है और अंग्रेज है, वह उसके लिए अच्छा और 

बेहतर है, तो इस तरह से वे अपना आत्मसम्मान खो देंगे, अपनी संस्कृति खो देंगे और 

वे वही बन जाएँगे जैसा हम चाहते हैं--एक बिलकुल गुलाम देश। 

मैकाले द्वारा अपनाई गई उपनिवेशवादी नीति अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू शिक्षा व्यवस्था 
में विद्यमान थी। इसका प्रभाव स्वतंत्रता के बाद भी बना हुआ है। वे लोग जो केवल हिंदी 
या कोई भारतीय भाषा बोलते हैं और अच्छी अंग्रेजी नही बोल पाते, उन्हें हमारे देश में 
निकृष्ट समझा जाता है। मैंने अकसर इस तथ्य को समझने के लिए अपना उदाहरण दिया 
है। मैं अपने जीवन के आरंभिक बीस वर्षो में-जो मैंने सिंध में बिताए--बहुत कम हिंदी 
जानता था। राजस्थान आने के बाद मैंने परिश्रमपूर्वक इसका अध्ययन किया। लेकिन मुझे 
वर्ष 1957 में दिल्‍ली आने पर यह अनुभव हुआ कि अंग्रेजी भारत में ऊँचा स्थान कैसे 
रखती है। 

उदाहरण के लिए, जब भी टेलीफोन की घंटी बजती थी और मैं इसे उठाता था, मेरा 
पहला वाक्य होता था, आज भी है-- हाँ जी/जिसके जवाब में अकसर उधर से पूछा जाता 
था, साहब घर में हैं? यह मान लिया जाता था कि घर से कोई नौकर बोल रहा है। और मैं 
उनसे कहता था, आपको आडवाणी से बात करनी है तो मैं बोल रहा हूँ । 


टेलपीस 


मेरा मानना है कि तवलीन की पुस्तक के पाठक अध्याय पाँच शीर्षक '1977 चुनाव' 
को बडे चाव से पढ़ेंगे--विशेषकर इस चुनावी भाषण के उदाहरण को, सर्वश्रेष्ठ वाजपेयी 
(Vintage Vajpayee) । 

जब दिल्ली की दीवारों पर पहला पोस्टर लगा कि रामलीला मैदान में एक रैली होगी; 
जिसे प्रमुख विपक्षी नेता संबोधित करेंगे, तो हम सभी को लगा कि यह एक मजाक है। 

स्टेट्समेन के रिपोर्ट्स कक्ष में यह धारणा थी कि यदि पोस्टर सही भी है तो रैली फ्लॉप 
होगी, क्योंकि लोग इसमें भाग लेने से डरेंगे। अधी भी आपातकाल प्रभावी था और पिछले 
अठारह महीनों से बना भय का वातावरण छटा नहीं था। 

चीफ रिपोर्टर राजू सदैव की भाँति निराशावादी था और उसने कहा कि श्रीमती गांधी 
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को कोई हरा नहीं सकता; इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। यहाँ तक कि यह विपक्ष की रैली 
है; इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि उन्हें अपनी जीत के बारे में थोड़ा भी संदेह होता तो 
वह चुनाव नहीं करातीं। 

हाँ लेकिन वह गलती तो कर सकती हैं; मैने कहा। मैंने सुना है कि उनका बेटा और 
उत्तराधिकारी इसके विरुद्ध था। उन्होने बताया कि वह हार सकती हैं। अनेक वर्ष बाद जब 
संजय गांधी के अच्छे दोस्त कमलनाथ दिल्ली में कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, से मैंने 
पूछा कि क्‍या यह सही है कि संजय ने अपनी माँ के चुनाव कराने संबंधी निर्णय का विरोध 
किया था कमलनाथ ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने चुनावों के बारे में 
सुना तब संजय और वह श्रीनगर में एक साथ थे और इस पर संजय काफ़ी खफ़ा थे। 

जब हम मैदान पर पहुँचे तो हमने देखा कि लोग सभी दिशाओं से उमड़े चले आ रहे 
हैं। मगर अंदर और ज्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़ मैंने कभी किसी राजनीतिक रैली में नहीं 
देखी थी। भीड़ रामलीला मैदान के आखिर तक और उससे भी आगे तक भरी हुई थी। 

शाम को लगभग 6 बजे विपक्षी नेता सफेद एंबेसडर कारों के काफिले में पहुँचे। एक 
के बाद एक ने मंच पर उबाऊ लंबे भाषण दिए कि उन्होने जेल में कितने कष्ट उठाए। 
हिंदुस्तान टाइम्स के अपने एक सहयोगी को मैंने कहा कि यदि किसी ने कोई प्रेरणादायक 
भाषण देना शुरू नहीं किया तो लोग जाना शुरू कर देंगे। उस समय रात के 9 बज चुके थे 
और रात ठंडी होने लगी थी यद्यपि बारिश रुक गई थी। उसने मुसकराहट के साथ उत्तर 
दिया, चिंता मत करो, जब तक अटलजी नहीं बोलेंगे कोई उठकर नहीं जाएगा। उसने एक 
छोटे से व्यक्ति की ओर इशारा किया, जिसके बाल सफेद थे और उस शाम के अंतिम वक्ता 
थे। क्यो? क्योंकि वह भारत के सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं। 

जब अटलजी की बारी आई उस समय तक रात के 9.30 बज चुके थे और जैसे ही 
वह बोलने के लिए खड़े हुए तो विशाल भीड़ खड़ी हो गई और तालियाँ बजानी शुरू कर 
दीं-- पहले थोड़ा हिचककर फिर और उत्साह से उन्होंने नाय लगाया इंदिरा गांधी मुर्दाबाद 
अटल बिहारी जिंदाबाद! उन्होंने नारे का जवाब नमस्ते की मुद्रा और एक हलकी मुसकात 
से दिया। तब उन्होंने भीड़ को शांत करने हेतु दोनों हाथ उठाए और एक मंजे हुए कलाकार 
की भाँति अपनी आँखे बंद की और कहा-- बाद गुदूदत के मिले हैं दिवाने। उन्होंने चुप्पी 
साधी। भीड़ उतावली हो उठी। जब तालियाँ थमी उन्होंने अपनी आँखें फिर खोलीं और 
फिर लंबी चुप्पी के बाद बोले कहने-सुनने को बहुत हैं अफसाने। तालियों की गड़गड़ाहट 
लंबी थी और इसकी अंतिम पंक्ठि जो उन्होंने बाद में मुझे बताई थी; तभी रची खुली हवा 
में जरा साँस तो ले लें कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। अब भीड़ उन्मत्त हो चुकी थी। 
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रात की ठंड बढ़ने और फिर से शुरू हुई हलकी बूँदाबाँदी के बावजूद कोई थी अपने 
स्थान से नहीं हटा। उन्होने अटलजी को पूरी शांति के साथ सुना। 
सरल हिंदी में; वाकृपदुता से अटलजी ने उन्हें बताया कि क्‍यों उन्हें इंदिरा गांधी को 
वोट नहीं देना चाहिए। उस रात दिए गए भाषण की प्रति मेरे पास नहीं है और वैसे भी वह 
बिना तैयारी के बोले थे, लेकिन जो मुझे याद है; उसे मैं यहाँ सविस्तार बता सकती हूँ। 
उन्होंने शुरू किया-- आजादी, लोकतांत्रिक अधिकार, सत्ता में बैठे लोगों से असहमत होने 
का मौलिक अधिकार जब तक आपसे ले लिये नहीं जाते, उनका कोई अर्थ नहीं होता। 
पिछले दो वर्षो में यह न केवल ले लिये गए बल्कि जिन्होंने विरोध करने का साहस किया, 
उन्हें दंडित किया गया। जिस भारत को उसके नागरिक प्यार करते थे वह अब मौजूद नहीं 
था। उन्होंने यह कहते हुए जोड़ा कि यह विशाल बंदी कैंप बन गया है। एक ऐसा बंदी कैंप; 
जिसमें मनुष्य को मनुष्य नहीं माना जाता। उनके साथ इस तरह से बरताव किया गया कि 
उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करने को बाध्य किया गया, जो कि एक मनुष्य की स्वतंत्र 
इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। विपक्षी नेता (उन्होंने कहा हम) जानते हैं कि 
भारत की बढ़ती जनसंख्या के बारे में कुछ करने की जरूरत है; वे परिवार नियोजन का 
विरोध नहीं करते, लेकिन वे इसमें भी विश्वास नहीं करते कि मनुष्यों को जानवरों की तरह 
ट्रकों में डालकर उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी नसबंदी कर दी जाए और वापस भेज दिया 
जाए। इस टिप्पणी पर तालियाँ बजी और बजती रही; बजती रहीं तथा चुनाववाले दिन ही 
मुझे समझ आया कि यह क्यों बज रही थीं। 
अटलजी के भाषण समाप्ति तक रुकी भीड़ ने और विपक्षी नेता अपनी सफेद एंबेसडर 
कारों में बेठे तथा भीड़ को छोड़ चले गए, मानो तय किया था कि प्रेरणास्पद भाषण सुनने के 
बाद तालियों से भी ज्यादा कुछ ओर करना है। इसलिए जब पार्टी कार्यकर्ता चादर लेकर 
चंदा इकट्ठा करते दिखाई दिए तो सभी ने कुछ-न-कुछ दिया । जनवरी की उस सर्द रात को 
मैंने देखा कि रिक्शावाले और दिल्ली की सड़कों पर दयनीय हालत में रहनेवाले दिहाड़ी 
मजदूर भी जो दे सकते थे, दे रहे थे; तो पहली बार मुझे लगा कि इंदिरा गांधी के चुनाव 
हारने की संभावना हो सकती है। 


(23 दिसंबर, 2012) 
|| 
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श्री नारायण गुरु संबंधी केरल की 
पहल का देश में भी अनुसरण हो 


न्‌ः वर्ष की शुरुआत हो चुकी है । मुझे इसको प्रसन्नता है कि दिसंबर, 2012 के अंतिम 
दिन मैं केरल में था और एक महान्‌ योगी तथा सिद्ध श्री नारायण गुरु, अस्पृश्यता और 
जातिवाद के विरुद्ध जिनके अथक संघर्ष की महात्मा गांधी ने भी प्रशंसा की, की पुण्य स्मृति 
से जुड़े तीर्थस्थल शिवगिरी जाने का सौभाग्य मिला। 

श्री नारायण गुरु का जन्म ऐसे समय पर हुआ जब अस्पृश्यता का अपने घृणित रूप में 
चलन था। ऐसी भी गलत धारणा प्रचलित थी कि कुछ लोगों की छाया भी अन्यों को 
अपवित्र कर देती थी । एक समान आराध्य और धर्म को माननेवाले लाखों श्रद्धालुओं में से 
कुछ को मंदिर में प्रवेश से बंचित कर दिया गया था। 

मुझे स्मरण आता है कि तिरुअनंतपुरम से लगभग 45 किलोमीटर दूर वरकला स्थित 
शिवगिरी मठ में मुझे 1987 में आमंत्रित किया गया था। सन्‌ 1 932 से प्रत्येक वर्ष होनेवाले 
तीन दिवसीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया था। खराब मौसम के 
चलते तिरुअनंतपुरम जानेवाली विमान सेवा रद्द हो गई थी और मैं नहीं पहुँच सका। 
शिवगिरी वरकला पहाड़ियों में स्थित है, जहाँ गुरु (नारायण) के अनुयायी लाखों की संख्या 
में उनकी समाधि और उनके द्वारा स्थापित शारदा ( सरस्वती) मंदिर के दर्शन करने पहुँचते हैं। 

शिवगिरी में सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने से पूर्व श्री नारायण गुरु ने अरुविप्पुरम 
में शिव मंदिर स्थापित किया । अतः 1987 में मैं वहाँ नहीं पहुँच सका तो किसी तरह अगले 
वर्ष मैं अरुविप्पुरम की यात्रा कर सका। इसलिए इस वर्ष अपने उद्घाटन भाषण को 
शुरुआत मैंने पीतांबर वस्त्र धारण किए विशाल संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं से इस क्षमा- 
याचना के साथ की कि मैं इस पवित्र स्थल पर 25 वर्ष बाद पहुँचा हूँ। 
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श्री नारायण गुरु ने इस तीन दिवसीय आयोजन की योजना बनाई थी और 1928 में 
उनको मृत्यु से पूर्व इसे घोषित किया गया । यह प्रत्येक वर्ष 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी 
को आयोजित किया जाता है। 30 दिसंबर को इस आयोजन की औपचारिक शुरुआत राज्य 
के मुख्यमंत्री द्वारा की गई । दूसरे दिन के तीर्थदनम सम्मेलन का इस वर्ष का उद्घाटन मुझे 
करने को कहा गया था। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री वयालार रवि ने की। अंतिम दिन 
अनेक प्रमुख विद्वानों ने श्री नारायण गुरु द्वारा प्रतिपादित आचार संहिता (Code of Ethics) 
के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। 
अपने भाषण में मैंने एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी द्वारा की गई घोषणा कि 
2013 से श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं को केरल राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा, 
का स्वागत किया। 
वस्तुतः यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय विद्यालयों में इतिहास की पढ़ाई अधिकांशतया 
राजाओं, उनके वंश, उनके युद्धों और शोषण पर ही केंद्रित रहती है। हमारे विद्वानों, साधु- 
संतों के अविस्मरणीय योगदान से सामान्यतया बच्चों को अकसर इस आधार पर वंचित रखा 
जाता है कि एक सेकुलर देश में धर्म वर्जित कर्म है। यह एक बेहूदा दृष्टिकोण है। अत: 
शिवगिरी में अपने भाषण में मैंने केंद्रीय मंत्री वयालार रवि से अनुरोध किया कि केरल द्वारा 
की गई पहल को केंद्रीय और अन्य राज्यों में भी अपनाया जाए। यदि स्वामी दयानंद 
सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों की शिक्षाओं को पाठ्यक्रमों 
का सामान्य हिस्सा बना दिया जाए तो स्कूली पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा। 
प्रवासी भारतीय मंत्री श्री रवि ने कहा कि वे इस विषय को प्रधानमंत्री के ध्यान में 
लाएँगे। 
उस दिन के अपने संबोधन में मैने स्मरण किया कि स्कूल में पढ़ते समय हमें पता 
चला कि किसी विद्यार्थी की प्रतिभा के स्तर का आधार इससे आँका जाता था कि उसका 
बौद्धिक स्तर (इंटेलिजेंस क्बोशंट) कितना ऊपर या नीचे है। बाद में संयोग से एक पुस्तक 
“इ क्यू' यानी भावात्मक स्तर (इमोशनल क्वोशंट) पढ़ने पर मुझे लगा कि किसी के निजी 
व्यक्तित्व को परखने के लिए बौद्धिक स्तर (इंटेलिजेंस क्वोशंट) महत्त्वपूर्ण होगा, परंतु 
उसका इ क्यू यानी भावात्मक स्तर पर भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। भावात्मक स्तर से तात्पर्य 
यह है कि कैसे एक व्यक्ति क्रोध, द्वेष इत्यादि भावों को ग्रहण करता है। उस दिन मैंने कहा 
कि जो केरल ने किया है और जो मैंने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को करने के लिए 
अनुरोध किया, कुछ ऐसा है जो हमारे सभी देशवासियों का आध्यात्मिक स्तर (स्पिरिच्चल 
क्वोशंट) भी बढ़ाएगा। एस क्यू (स्पिरिच्चल क्वोशंट) धारणा गढ़ते समय मेरे मन में किसी 
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धर्म या पंथ का विचार नहीं था, मैं तो सिर्फ उन नीतिपरक और नैतिक मूल्यों के बारे में सोच 
रहा था, जो एक विद्यार्थी अपने संस्थान से ग्रहण कर सकता है । 

सन्‌ 1902 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व स्वामी विवेकानंदजी ने टिप्पणी की थी 
कि देश को एक ऐसी मनुष्य-निर्माण मशीन की जरूरत है, जो कम पूँजी के साथ मनुष्यों का 
निर्माण कर सके। उनके दिमाग में ऐसे मनुष्य रहे होंगे, जो आइ क्यू, इ क्यू और एस क्यू 
संपन्न हों, यानी वे मनुष्य जो अपवाद रूप उच्च चरित्र और असाधारण योग्यता तथा 
प्रतिभा-संपन्न हों। 

यदि हमारे शैक्षणिक संस्थान स्वामी विवेकानंद द्वारा विचारित मनुष्य निर्माण मशीनरी 
को अमल में लाने में सफलता प्राप्त करते हैं तो यह देश के लिए अनुकरणीय सेवा होगी। 

| 

शिवगिरी की यात्रा की पूर्व संध्या पर तिरुअनंतपुरम में ही, वर्षो से मेरे पार्टी सहयोगी 
और श्री वाजपेयी की सरकार में मेरे मंत्रिमंडलीय सहयोगी श्री ओ. राजागोपालजी के 
सार्वजनिक जीवन में पचास वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित 
किया गया था। केरल यूनिवर्सिटी के खचाखच भरे सीनेट सभागार में सभी वक्ताओं ने 
केरल के हमारे नेता की योग्यता, प्रामाणिकता और एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में 
केरल के कल्याण के लिए दिए गए योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा की । लेकिन मैं महत्त्वपूर्ण 
समझता हूँ उस दिन राजगोपालजी का अभिनंदन करने आनेवाले नेताओं की उपस्थिति को। 
मंच पर समूचे राजनीतिक और सामाजिक वर्गो के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में, मैंने सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से दलगत 
दायरों से ऊपर एकजुट होकर तथा ईमानदारीपूर्वक भारत को दुनिया में अग्रणी बनाने के 
लिए काम करने का अनुरोध किया | विपक्ष के नेता वी.एस. अच्युतानंदन ने मुख्य भाषण देते 
हुए कहा कि यद्यपि राजनीति में वह और श्री राजगोपाल एक-दूसरे के विरोधी ध्रुव पर हैं 
परंतु तब भी वे गहरे मित्र हैं । हालाँकि, _ 
माकपा और भाजपा ने आपातकाल के 
विरुद्ध संघर्ष की छोटी अवधि में मिलकर 
काम किया, और इस अवधि के दौरान 
वह तथा श्री राजगोपाल कारावास में एक 
साथ बंदी थे। 

कार्यक्रम की अध्यक्षता गांधी च 
स्मारक निधि के चेयरमैन पी. गोपीनाथन 
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नायर ने की। उनके अलावा संबोधित करनेवालों में थे स्वास्थ्य मंत्री वी.एस. शिवाकुमार, 
भाकपा के राज्य सचिव पानियन रविंद्रन, कवि ओ.एन.वी. कुरुप, महापौर के. चंद्रिका, 
भाजपा के वरिष्ठतम सहयोगी परमेश्वरन, राज्य भाजपा के अध्यक्ष वी. मुरलीधरन, केरल 
कांग्रेस के नेता वी. सुरेंद्रन पिल्लई, साइरो-मलानकरा कैथोलिक चर्च ऑक्सिलरी बिशप 
सैमुएल मार इरेनियस, स्वामी तत्त्वारूपानंद और एन.आई.एम.एस. मेडीसिटी के मेनेजिंग 
डायरेक्टर एम.एस. फैजल खान भी थे। 


(4 जनवरी, 2013) 
[] 
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नेहरू का सेकुलरिज्म भी 
हिंदू मूल सिद्धांतों पर आधारित है 


इ; दिनों मुझे हार्वर्ड की विद्वान्‌ डायना एल एक्क की एक उत्कृष्ट पुस्तक पढ्ने को 
मिली। पुस्तक का शीर्षक है--' इंडिया--ए सेक्रिड जियोग्राफी '। 
कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारतीयों में इतिहास-बोध की कमी है। पुस्तक के 
अध्याय 2 में व्हाट इज इंडिया? शीर्षकवाले अध्याय में लेखक अनेकानेक शोधों पर आधारित 
पुस्तक में इस टिप्पणी का संदर्भ देते हैं, लेकिन यह भी स्वीकारोवित करते हैं कि यद्यपि यह 
पाकर अनूठा लगा कि उनके (भारतीयों) पास भूगोल का विस्तृत ज्ञान है। डायना आगे 
लिखती हैं- 
उस समय जब इस भूमि की लंबाई और चौड़ाई में घूमना आवश्यक रूप से 
बहुत कठिन रहा होगा, तब भी भौगोलिक ज्ञान की परंपराएँ दरशाती हैं कि ऐसी यात्रा 
वस्तुतः की जाती थीं। और यह भी उल्लेखनीय है कि उस समय जब इस उपमहाद्वीप 
में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी, तब भी जो इस क्षेत्र को सिकंदर के साथ जोड़ते थे 
और इसे एक एकल भूमि निरूपित करते थे 
वे भी सत्यापित करते हैं कि पश्चिमी सीमा पर सिंधु नदी, हिमाचल और उत्तर 
तक फैला हिंदूकुश, और अन्य दोनों दिशाओं में विस्तारित समुद्र के साथ भारत आकार 
में चतुर्भुजीय था। यहाँ तक कि उन्होंने इस माप को भी उद्धृत किया है-सिंधु नदी 
की लंबाई; सिंधु से पाटलिपुत्र की दूरी और वहाँ से गंगा मुख; पूर्वी और पश्चिमी तटों 


से इसकी दूरी के साथ। 
ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के निदेशक बने एलेक्जेडर कन्तिंघम 
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ने 1871 में लिखा-- 


इन आयामों का सुगठित प्रबंधन, जो कि सिकंदर के गुप्तचरों ने दिया था, विशेषकर देश 
के वास्तविक आकार के साथ अपने आप में उल्लेखनीय है, यहाँ तक कि उनके इतिहास के 
प्रारंभिक काल में उन्हें अपनी मातृभूमि के रूपों और विस्तार का सही-सही ज्ञान था। 
जब देश पर अंग्रेजों का शासन था तब तथाकथित विद्वानों का एक वर्ग इसे प्रोत्साहित 
करने का इच्छुक था कि ब्रिटिश शासन इस विचार के प्रति घृणा करता है कि भारत एक देश 
था और भारतीय एक जन थे। 
इस वर्ग का एक प्रमुख प्रतिनिधि था ब्रिटिश सिविल अधिकारी, सर जॉन स्ट्राचे। सन्‌ 
1888 में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलते हुए सर स्ट्राचे ने कहा, भारत नाम का क्या महत्त्व है? 
अनेक बार यह उत्तर दिया जाता रहा, जो कि असत्य सा है, मगर यह भी सत्य है। उन्होंने 
कहा, ऐसा कोई देश नहीं है, और यह भारत के बारे में पहला तथा सर्वाधिक जरूरी तथ्य 
समझ लेना चाहिए। भारत एक नाम है, जिसे हमने विभिन्‍न देशों सहित एक बड़े क्षेत्र को 
दिया है। 
सर जॉन स्ट्राचे तर्क देते थे कि भारत की तुलना में यूरोप में ज्यादा समान संस्कृति है। 
स्कॉटलैंड स्पेन की तरह ज्यादा है बनिस्पत बंगाल के पंजाब की तरह की तुलना में “सभ्य 
यूरोप में ऐसा कोई देश नहीं है, जहाँ लोग भिन्न हों, जैसे कि बंगाली सिखों से भिन्न है, और 
बंगाल की भाषा लाहौर में उतनी ही अबोधगम्य है जितनी कि यह लंदन में होगी। 
इस पुस्तक की लेखक डायना एक्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कंपेरेटिव रिलीजन ऐंड 
इंडियन स्टडीज की प्रोफेसर हैं। उनको पुस्तक "बनारस, सिटी ऑफ लाइट ' अपने विषय 
की उत्कृष्ट पुस्तक मानी जाती है, तो 559 पृष्ठों को कड़ी मेहनत से तैयार यह ग्रंथ बताता है 
कि कैसे हिंदू पौराणिकता भारत के भूगोल से गुंथी है और इस ब्रिटिश शासन के सिद्धांत कि 
भारत एक देश नहीं है और भारतीय एकजन नहीं हैं, को सशक्त और समाधानपूर्वक 
ठुकराती है। 
पुस्तक में अहमदनगर किले का स्मरण किया गया है, जहाँ पंडित नेहरू ने अपने 
कारावास के दौरान अपनी पुस्तक “डिस्कवरी ऑफ इंडिया 'लिखी थी। अपनी इस पुस्तक 
में वे लिखते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान देश भर की उनकी यात्रा ने उन्हें देश की एकता 
के बारे में धारणा को पुष्ट किया। नेहरू लिखते हैं-- 
यद्यपि बाह्य रूप से हमारे लोगों के बीच विभिन्नता और बेहद विविधता थी, तब 
भी सर्वत्र एकात्मता का प्रबल भाव था, जिसने भले ही हमारा राजनीतिक भाग्य हो या 
दुर्भाग्य रहा हो, युगों से हम सब को बाँधे रखा है । भारत की एकता मेरे लिए मात्र एक 
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राष्ट्र सर्वोपरि ग 


बौद्धिक धारणा नहीं रही-यह एक भावनात्मक अनुभव था, जो मुझ पर पूर्णतया हावी 

हुआ। 

डायना लिखती हैं-नेहरू के विचार में निश्चित रूप से भारत की सभी जातियों और 
क्षेत्रीय समुदायों सहित इसको मजहबी विविधता समाहित थी। सन्‌ 1930 के दशक में 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने नेतृत्व के उदय से लेकर अपनी मृत्यु तक भारत के पहले 
प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक कट्टर सेकुलरिज्म का पक्ष लिया, यह सेकुलरिज्म गहरे 
हिंदू आधारों पर निर्मित था, जिनका वर्णन हम कर रहे हैं। 

भाजपा और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ भारतीय राष्ट्रवाद का आधार हमारी संस्कृति को 
ही मानते हैं । अक्तूबर 1961 में जब मदुरे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन 
हुआ तब पंडित नेहरू ने टिप्पणी की थी कि भारत युगों-युगों से तीर्थ-यात्राओं, तीर्थ-स्थानों 
का देश रहा है । उन्होंने आगे लिखा-समूचे देश में आपको प्राचीन स्थान मिलेंगे। हिमालय 
की बर्फ से ढकी चोटियों पर बदरीनाथ, केदारनाथ तथा अमरनाथ से दक्षिण में कन्याकुमारी 
तक आपको तीर्थस्थल मिल जाएँगे। दक्षिण से उत्तर तक तथा उत्तर से दक्षिण तक कौन सी 
प्रेरणा-शक्ति लोगों को इन महान्‌ तीर्थस्थलों की ओर आकर्षित करती आ रही है? यह एक 
राष्ट्र की भावना तथा एक संस्कृति को भावना है और इस भावना से हम परस्पर बँधे हुए हैं। 
हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि भारतभूमि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र 
तक फैली है। सदियों से भारत की यह संकल्पना चली आ रही है तथा इसने हमें परस्पर 
बाँध रखा है। इस महान्‌ धारणा से प्रभावित होकर लोगों ने इसे पुण्यभूमि माना है। जबकि 
हमारे यहाँ अनेक साम्राज्य हुए हैं तथा यहाँ हमारी विभिन्न भाषाएँ प्रचलित रही हैं। यह 
कोमल बंधन ही हमें अनेक तरीकों से बाँधे रखता हैं। 

पंडित नेहरू का मदुरै भाषण भारत की प्राचीनता परंतु सतत स्वऊर्जित संस्कृति को 
एक. कोमल बंधन वर्णित करता है, जो हमारी विविधताओं को एक देश के रूप में 
जोडता है। 

J 

उमाश्री भारती को उनके “गंगा समग्र आभियान के पहले चरण के सफलतापूर्वक 


संपन्न होने पर हार्दिक अभिनंदन, जिसके तत्वावधान में गत 7 जनवरी, 2013 को कांस्टीट्यूशन 


क्लब में एक औपचारिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। हे 
इस अभियान के दो हिस्से थे--एक, 20 सितंबर, 2012 से 28 अक्तूबर, 2012 तक 


गंगासागर से गंगोतरी तक की पाँच सप्ताह की यात्रा और दूसरा, 2 दिसंबर, 2012 को गंगा 
के सभी किनारों पर एक मानव- श्रृंखला बनाना | 
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साध्वी उमा भारती के अभियान के दो उद्देश्य थे-(1) शुद्ध गंगा, (2) अविरल 
गंगा। 
श्रोताओं से खचाखच भरे इस कार्यक्रम में भारतीजी ने इस अभियान में समाज के सभी 
समुदायों और वर्गो के उत्साह भरे समर्थन का प्रभावी ब्योरा प्रस्तुत किया। 
विट्ठलभाई पटेल हाउस में संपन्न इस कार्यक्रम में मेरी सुपुत्री प्रतिभा द्वारा तैयार की 
गई तीस मिनट की अत्यंत दिलचस्प और शिक्षाप्रद फिल्म ' गंगा' दिखाई गई। 
0 
सेक्रिड जियोग्राफी पुस्तक में “दि गंगा ऐंड दि रिवर्स ऑफ इंडिया' शीर्षक से एक 
अलग अध्याय है। 
इस अध्याय में डायना कहती हैं-हिंदू भारत में अपनी विविधताओं के बावजूद कुछ 
चीजों पर एक स्वर से बोलता है, जैसाकि गंगा माता के बारे में। यह नदी हिंदुओं, चाहे वे 
उपमहाद्वीप के किसी भी भाग को अपना घर कहते हों, या चाहे उनका अपना कोई संप्रदाय 
हो, के लिए विशाल सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व रखती है। जैसाकि एक हिंदी लेखक ने 
लिखा है, यहाँ तक कि कट्टर नास्तिक हिंदू भी जब गंगा के तट पर पहली बार पहुंचेंगे तो 
उसके मन में ऐसे भाव उमडेंगे, जो पहले कभी नहीं उमड़े थे; या हम इसमें जोड़ सकते हैं, 
जब गंगा उनके पास पहुँची। विभिन्न क्षेत्रों और बहुविध हिंदू परंपराओं के लोगों में एकता 
भाव लाने के लिए गंगाजल का उपयोग पूर्णतया अनुकूल होना चाहिए। आखिरकार, यह 
प्रतीक है सिर्फ उपकार, सिर्फ भरे हुए जल कलश और कमल का। 
उमाश्री के अभियान के स्वयंसेवक गंगाजल के कलशों को लेकर सभी सांसदों, 
विधायकों और हजारों जनप्रतिनिधियों को देने गए थे, स्वयं उमाजी राष्ट्रपति, सम्मानीय 
लोकसभाध्यक्ष और अनेक अन्य गण्यमान्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को गंगाजल देने गई । 
इस गंगाजल भेंट कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके सभी इस पर एकमत थे कि जिस श्रद्धा से 
यह कलश ग्रहण किए गए, यह भावना न केवल हिंदुओं तक सीमित थी अपितु हिंदुओं 
मुसलिमों, ईसाइयों, सिखों में भी देखने को मिली। 


(11 जनवरी, 2013) 
[] 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


“न 


16 
कुंभ मेला-अन्यत्र दुर्लभ एक नजारा 


-्चा£ः वर्षो से अधिक समय से मैं संसद्‌ में हूँ। एक समय था जब मिलने आनेवाले 
लोग कोई-न-कोई काम कराने के लिए आते थे। उनमें से अधिकांश ऐसे थे, जो 
टेलीफोन कनेक्शन चाहते थे। उनमें से अधिकतर का कहना रहता था कि उनका नाम 
प्रतीक्षा सूची में वर्षों से दर्ज है, फिर भी निकट भविष्य में उन्हे टेलीफोन कनेक्शन मिलने 
की संभावना नहीं दिखती। 
मोबाइल फोन के आने के बाद स्थिति आमूलचूल बदल चुकी है। आज शायद ही कोई 
इस काम के लिए आता होगा। भारत में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या विश्व के 
किसी भी हिस्से की तुलना में तीव्रता से बढ़ रही है। ऐसा अनुमान प्रकट किया गया था कि 
सन्‌ 2010 तक देश में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या 60 करोड़ से ज्यादा थी और 
इसके अलावा 15 मिलियन नए उपभोक्ताओं की संख्या हर महीने इसमें जुड़ती जा रही है। 
इंटरनेट उपयोग करनेवालों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। सन्‌ 1998 में यह संख्या 1.4 
मिलियन थी । आज यह 75 मिलियन से भी ज्यादा है। हार्वर्ड को विद्वान्‌ डायना एल एक्क 
की पुस्तक सेक्रिड जियोग्राफी, जिसे पिछले पखवाड़े मैंने उद्धृत किया था, ने भारत को 
कैपिटल ऑफ दि टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन (प्रौद्योगिकी क्रांति की राजधानी) के रूप में वर्णित 
किया है। 
डायना एक्क की पुस्तक के अंतिम अध्याय का शीर्षक “ए पिलग्रिम्स इंडिया टुडे' 
(एक तीर्थयात्री का वर्तमान भारत) है। इसमें वह लिखती हैं- ह 
इससे हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि यातायात और संचार क्षेत्र में 
क्रांति ने तीर्थयात्रियों की संख्या को बढ़ावा दिया है । आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रवाह के 
चलते कम होना दूर, उलटे तीर्थयात्रा ने नई ऊर्जा ग्रहण की है। इंटरनेट, तिरुपति या 
वैष्णोदेवी की वेबसाइट के माध्यम से कोई पूजा और विशेष दर्शनों हेतु बुकिंग कर 
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सकता है तथा धर्मशाला में अपना आरक्षण भी करा सकता है। यदि कोई किसी कारण 
से यात्रा पर नहीं जा पाए, तो भी वह तिरुपति मंदिर से प्रातः सुप्रभात सुन सकता है 
और ऑनलाइन दर्शन तथा दान हेतु भी संपर्क उपलब्ध है। तीर्थयात्री इंटरनेट के 
माध्यम से हिमालय स्थित चारधाम यात्रा या अनगिनत अन्य तीर्थस्थलों, पहाड़ों पर 
स्थित बदरीनाथ से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम्‌ तक के बारे में अच्छा 
पैकेज पा सकते हैं। 
इस अध्याय में वैष्णो देवी (जम्मू एवं कश्मीर) जानेवाले यात्रियों की संख्या में हुई 
बढ़ोतरी को भी दर्ज किया गया है। डायना कहती हैं कि 1986 में वैष्णो देवी जानेवाले 
यात्रियों की संख्या 14 लाख थी, जबकि सन्‌ 2009 में यह 82 लाख से ऊपर हो गई। गत 
तीन वर्षो में वार्षिक संख्या निश्चित रूप से एक करोड़ पार कर गई होगी। 
गत सप्ताह प्रयाग, जहाँ गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती नदियों की त्रिवेणी है, पर 
दुनिया भर में सबसे बड़े धार्मिक उत्सव कुंभ की शुरुआत हुई। प्रयाग ही एकमात्र स्थल नहीं 
है, जहाँ यह विशाल कुंभ मेला लगता हो। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश, और पवित्र कुंभ 
मेले का आशय है अमृत से भरे कलश से। यह मेला तीन अन्य स्थानों पर विभिन्न समयों पर 
आयोजित होता है-हरिद्वार, उज्जैन और नाशिक। 
बारह वर्ष पूर्व मैं प्रयागराज कुंभ गया था। पिछली बार मैं हरिद्वार के कुंभ मेले में गया 
था। यह सन्‌ 2010 की बात है, जब भाजपा के डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री थे। 
इस मेले में परमपूज्य दलाई लामा अधिकांश कार्यक्रमों में मेरे साथ थे। 
हरिद्वार जाने से पूर्व मैं स्वामी चिदानंदजी के परमार्थ निकेतन, जहाँ सामान्यतया मैं 
रुकता हूँ, गया था, वहाँ मुझे मार्क टुली द्वारा कुंभ मेलों पर लिखित एक उत्कृष्ट लेख पढ़ने 
को मिला। मार्क ठुली अनेक वर्षों तक नई दिल्ली में बी.बी.सी. के ब्यूरो चीफ रहे हैं और 
आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने उन्हें भारत से बाहर भेज दिया था, क्योंकि उन्होंने 
आपातकाल का सशक्त विरोध किया था। यह उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्ति के बाद मार्क 
टुली भारत में ही बस गए हैं। 
अपने लेख में मार्क टुली ने इस पर खेद प्रकट किया था कि जबकि मीडिया अकसर 
कुंभ के अवसर पर पवित्र गंगा में स्नान करनेवाले लाखों की अनुमानित संख्या की बात तो 
करता है परंतु वास्तविक संख्या के सही आकलन के लिए सेटैलाइ फोटोग्राफर्स, कंप्यूटर्स 
और आधुनिक तकनीक के अन्य उपकरणों का सहारा नहीं लेता। 
जब 2010 में मैं कुंभ हेतु गया तब मैंने हमारे मुख्यमंत्री डॉ. पोखरियाल को यह करने 
के लिए कहा। श्री पोखरियाल ने केंद्र सरकार के इसरो नेशनल रिमोट सैंसिंग सेंटर और 
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राज्य सरकार के उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को मिलकर आनेवाले तीर्थ यात्रियों की 
और अधिक विश्वसनीय आकलन संख्या देने को कहा। 
उपर्युक्त वर्णित दोनों संगठनों ने हाई रिसोल्यूशन इंडियन सेटेलाइट द्वारा और ग्राउंड 
बेस्ड इन्फोरमेशन का उपयोग करके कुंभ के प्रमुख शाही स्नान दिवस (14 अप्रैल, 2010) 
पर स्नान करनेवाले तीर्थयात्रियों की अनुमानित संख्या दी, जो कि 1 करोड़ 63 लाख 77 
हजार और 5 सौ थी! मैं आशा करता हूँ कि ये संगठन प्रयागराज के कुंभ मेले में इस वर्ष 
भाग लेनेवाले लोगों की संख्या का स्वयं ही आकलन करेंगे। 
कुंभ पर मार्क टुली का लेख उनकी पुस्तक “नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया' में से लिया 
गया था, जो कहता है-- 
दुनिया में कोई अन्य देश कुंभ मेले जैसा दृश्य नहीं प्रस्तुत कर सकता। यह 
सर्वाधिक बदनाम भारतीय प्रशासकों की विजय है, लेकिन उससे ज्यादा यह भारत के 
लोगों की विजय है। और अंग्रेजी प्रेस इस विजय पर कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करती है? 
अपरिहार्य रूप से, तिरस्कार के साथ। देश के सर्वाधिक प्रभावशाली दैनिक ' द टाइम्स 
ऑफ इंडिया' ने एक लंबा लेख प्रकाशित किया, जिसमें ये वाक्य कई बार दोहराए गए 
थे--अबस्क्युअरिज्म रूल्ड दि रूट्स इन कुंभ (कुंभ में रूढिवाद ने बसेरा डाला), 
रिलीजियस डॉगमा ओवरव्हेल्म्ड रीजन एट दी कुंभ (कुंभ में धार्मिक कर्मकांड ने तर्क 
को पीछे धकेला) और दि कुंभ आफ्टर ऑल रिमेंड ए मेअर स्पेक्टेकल विद इट्स 
मिलियन ह्यूज बट लिटिल सबस्टेंस (कुंभ में लाखों की भीड़ उमड़ी, मगर ठोस कुछ 
नहीं निकला)। 
जब टुली इलाहाबाद, जो कि प्रयाग के नाम से भी प्रसिद्ध है, गए तो वह एक पूर्व 
सांसद संत बख्श सिंह के यहाँ ठहरे। वह एक अन्य कांग्रेसजन श्री वी.पी. सिंह, जो 
प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विरुद्ध विद्रोह कर बाद में प्रधानमंत्री (1989-90) बने, के भाई 
थे । धर्म और सेकुलरिज्म के बार में संत बख्श सिंह से बातचीत करते हुए मार्क ढुली ने कहा 
कि जब इतने लाख लोग कुंभ मेले में आते हैं, तो क्या कुछ बुद्धिजीवियों की इस आशंका 
की पुष्टि नहीं होती कि ऐसे धार्मिक मेले हिंदू कट्टरपन की तरफ ले जाएँगे? 
संत बख्श सिंह द्वारा इसका दिया गया जवाब न केवल दिलचस्प है, अपितु शिक्षाप्रद 
भी है। उसे मार्क टुली की पुस्तक से मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हल र ; 
देखो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ स्वान करनेवालों म से अधिकांश जाने के 
बाद कांग्रेस या मेरे भाई के जनता दल जैसे सेकुलर दलों को वोट करेंगे, तो सेकुलरिज्म को 
खतरे का सवाल कहाँ उठता है? वास्तव में, सेकुलरिज्म को लेकर बहस एक पश्चिमी 
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बहस है, क्योंकि आपके देशों में धर्म तर्को और विज्ञान को प्रतिबंधित करता है । हमारे यहाँ 
बहस कभी भी धर्म बनाम अधर्म नहीं रही-यह तो आपके यहाँ से आई है । 

इस वार्तालाप को उदधृत करते हुए मार्क टुली ने आक्रमक सेकुलरिज्म की तीखी 
आलोचना की और इसे एक ऐसा व्यर्थ वर्ग, जो धार्मिक लोगों के प्रति बडा अपराध करता 
है, निरूपित किया । 


(25 जनवरी, 2013) 
[] 
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अद्भुत लेखक-विचारप्रेरक पुस्तक 


पिन महीने मुझे खुशवंतनामा--'दिं लेसंस ऑफ माई लाइफ' की एक प्रति प्राप्त 
हुई। 188 पृष्ठों की इस पुस्तक को मैं लगभग एक बार में ही पढ़ गया। पुस्तक पढ़ने 
के पश्चात्‌ मुझे पहला काम यह लगा कि मैंने अपने कार्यालय से खुशवंत सिंह से संपर्क 
करने को कहा, ताकि पेंगुइन विंकिंग द्वारा प्रकाशित इस शानदार पुस्तक के लिए मैं उनको 
बधाई दे सकूँ। 
खुशवंत सिंह के घर पर फोन उठानेवाले व्यक्ति ने मेरे कार्यालय को सूचित किया कि 
वे फोन पर नहीं आ सकेंगे। एक संदेश यह दिया गया कि यदि आडवाणी खुशवंत सिंह को 
मिलना चाहते हैं तो शाम को आ सकते हैं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि आज शाम को मेरा 
अन्यत्र कार्यक्रम है, लेकिन अगले दिन में निश्चित ही उनसे मिलने आऊँगा। 
खुशवंत सिंह का जन्म 2 फरवरी, 1915 को हुआ। इसलिए जब 'फरवरी, 2013 में यह 
पुस्तक प्राप्त हुई तो मैं जानता था कि उन्होंने अपने जीवन के 98 वर्ष पूरे कर 99वें में प्रवेश 
किया है। 
मैंने किसी अन्य लेखक को नहीं पढ़ा, जो सुबोधगम्यता के साथ-साथ इतना सुंदर 
लिख सकता है, और वह भी इस उम्र में। इसलिए इस ब्लॉग के शीर्षक में मैंने न केवल 
पुस्तक अपितु लेखक की भी प्रशंसा की है। 
पुस्तक की शुरुआत में शेक्सपियर की पंक्तियों को उद्धृत किया गया है 
दिस एवव ऑल, टू थाइन ऑन सेल्फ बी टूर 
ऐंड इट मस्ट फॉलो, एज दि नाइट दि डे, 
थाऊ कांस्ट नॉट दैन बी फाल्स टू एनी मैन । 
हेमलेट एक्ट-7, सीत 
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(भावार्थ-जो व्यक्ति अपने बारे में ईमानदार होगा, वही दूसरों के बारे में झूठा नहीं हो 
सकता।) 
मैं कहना चाहुँगा कि यह पुस्तक मन को हरनेवाले प्रमाण का तथ्य है कि खुशवंत सिंह 
ने अपने बारे में लिखते समय भी असाधारण साफदिली के साथ लिखा है । उनके परिचय के 
पहले दो पैराग्राफ उदाहरण के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं- 
परंपरागत हिंदू मान्यता के अनुसार अब मैं जीवन के चौथे और अंतिम चरण संन्यास में 
हूँ। मैं कहीं एकांत में ध्यान लगा रहा होऊँगा, मैंने इस दुनिया को सभी चीजों से लगाव और 
अनुराग छोड़ दिया होगा। गुरु नानक के अनुसार, नब्बे की आयु में पहुँचनेवाला व्यक्ति 
कमजोरी महसूस करने लगता है, इस कमजोरी के कारणों को नहीं समझ पाता और निढाल 
सा पड़ा रहता है। अपने जीवन के इस मोड़ पर मैं अभी इनमें से किसी भी अवस्था में नहीं 
पहुँचा हूँ। 
अठानबे वर्ष में मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हर शाम को सात 
बजे मैं अभी भी माल्ट व्हिस्की के एक पैग का आनंद लेता हूँ । मैं स्वादिष्ट खाना 
चखता हूँ और ताजा गपशप तथा घोटालों के बारे में सुनने को उत्सुक रहता हूँ। 
मुझसे मिलने आनेवाले लोगों को मैं कहता हूँ कि यदि किसी के बारे में आपके 
पास अच्छा कहने के लिए नहीं है, तो आओ और मेरे पास बैठो। अपने आस-पास 
की दुनिया के बारे में जानने की उत्सुकता मैंने बनाए रखी है; मैं सुंदर महिलाओं 
के साथ का आनंद लेता हूँ; मैं कविताओं और साहित्य तथा प्रकृति को निहारने का 
आनंद उठाता हूँ । 
प्रस्तावना के अलावा पुस्तक में सोलह अध्याय हैं । एक पूर्व पत्रकार होने के नाते यह 
तीन विशेष मुझे ज्यादा पसंद आए-- 
1. दि बिजनेस ऑफ राइटिंग 
2. व्हाट इट टेक्स टू बी ए राइटर 
3. जर्नलिज्म दैन ऐंड नाऊ 
J 
'-डीलिंग विथ डेथ' शीर्षकवाले अध्याय में लेखक लिखता है-- 
वास्तव में मृत्यु के बारे में मैं जैन दर्शन में विश्वास करता हूँ कि इसका जश्न मनाना 
चाहिए.। सन्‌ 1943 में जब मैं बीसवें वर्ष में था, तभी मैंने अपनी स्वयं की श्रद्धांजलि लिखी 
थी। बाद में यह लघु कहानियों के मेरे संस्करण में पास्चुमस (मरणोपरांत) शीर्षक से 
प्रकाशित हुई थी। इसमें मैंने कल्पना को कि दि ट्रिब्यून ने अपने मुखपृष्ठ पर एक छोटे चित्र 
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के साथ मेरी मृत्यु का समाचार प्रकाशित किया है । शीर्षक इस तरह पढ़ा जाएगा-सरदार 
खुशवंत सिंह डेड, और आगे छोटे अक्षरों में प्रकाशित होगा--गत शाम 6 बजे सरदार 
खुशवंत सिंह की अचानक मृत्यु की घोषणा करते हुए खेद है। वह अपने पीछे एक युवा 
विधवा, दो छोटे बच्चे और बड़ी संख्या में मित्रों और प्रशंसकों" "को छोड़ गए हैं । दिवंगत 
सरदार के निवास पर आनेवालों में मुख्य न्यायाधीश के निजी सचिव, अनेक मंत्री और उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश थे। 

[] 

पुस्तक के अंत में एक अध्याय 'ट्वेल्व टिप्स टू लिव लॉन ऐंड बी हैप्पी' (लंबे और 
प्रसन्न जीवन के बारह टिप्स) शीर्षक से इसमें है । मेरी सुपुत्री प्रतिभा ने मुझे कहा-इस 
पुस्तक को पढे बगैर ऐसा लगता है कि खुशवंत सिंह हारा बताए गए टिप्स में से अधिकांश 
का आप पालन कर रहे हैं। इस पुस्तक में बताए गए टिप्स में से दो अत्यंत मूल्यवान हैं-- 
अपना संयम बनाए रखें, और झूठ न बोलें! और आप लगभग सहज भाव से दोनों का पालन 
करते हैं। 

पुस्तक का अंतिम अध्याय स्मृतिलेख ( एपटैफ) है, जो निम्न है-- 

जब मैं नहीं रहूँगा, तब मुझे कैसे स्मरण किया जाएगा? मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में 
स्मरण किया जाएगा, जो लोगों को हँसाता था । कुछ वर्ष पूर्व मैने अपना स्मृति लेख लिखा था-- 

यहाँ एक ऐसा शख्स लेटा है, जिसने न तो मनुष्य और न ही भगवान्‌ को बख्शा, 

उसके लिए अपने आँसू व्यर्थ न करो, वह एक समस्याकारक व्यक्ति था, 

शरारती लेखन को वह बड़ा आनंद मानता था, 

भगवान्‌ का शुक्रिया कि वह मर गया, एक बंदूक का बच्चा। 

--खुशवंत सिंह 

रविवार 3 मार्च, 2013 को मैं सरदार खुशवंत सिंह से मिलने नई दिल्ली स्थित उनके 
निवास स्थान सुजान सिंह पार्क (उनके दादा के नाम पर) गया । मैंने उन्हें इस पुस्तक को 
लिखने पर हार्दिक बधाई दी और उनका अभिनंदन किया । चाय पीते हुए उस स्थान पर एक 
घंटा आनंद से गुजारा। मैं उनकी पुत्री माला से भी मिला, जो साथवाले फ्लैट में रहती हैं और 


उनकी अच्छे ढंग से देखभाल करती हैं। 


टेलपीस 
राष्ट्रपति जैल सिंह का उसी टेक्सन अस्पताल में ऑपरेशन हुआ, जिसमें उनके पूर्ववर्ती 


संजीवा रेड्डी का हुआ था। जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो मुख्य सर्जन ने 
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राष्ट्रपति से पूछा- आर यू रेडी? (क्या आप तैयार हो) । 

नो, आइ एम नॉट, उन्होंने जवाब दिया, ऑय एम जेल सिंह । (नहीं, मैं नहीं हँ मैं जैल 
सिंह हूँ) । 

पुस्तक के ' ह्यूमर इज ए लैथिल वैपन' अध्याय से। 


(18 मार्च, 2013) 
| 
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20 
न्यायिक नियुक्तियों संबंधी 
कॉलिजियम पद्धति की पुनरीक्षा 
की जरूरत 


भा रत को स्वतंत्र हुए 65 से ज्यादा वर्ष हो गए हैं। यदि कोई मुझसे पूछे कि साढ़े छह 
दशकों की इस अवधि में देश की सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि कया रही है, तो निस्संकोच 
मेरा जवाब होगा--लोकतंत्र । 

हम गरीबी, निरक्षरता और कुपोषण पर विजय नहीं पा सके हैं। लेकिन पश्चिमी 
विद्वानों के प्रचंड निराशावाद के विपरीत 1947 के बाद से औपनिवेशिक दासता से मुक्त 
होनेवाले देशों में विशेष रूप से भारत जीवंत और बहुदलीय लोकतंत्र बना हुआ है। 

यह भी सत्य है कि 1975-77 के आपातकाल की अवधि के दो वर्ष का कालखंड 
एक काले धब्बे की तरह है, जब कानून का शासन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र 
की अन्य जरूरी विशेषताओं पर ग्रहण लग गया था। 


मेरा मानना है कि 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसने न केवल 


प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था अपितु उनके 6 वर्षों तक कोई 


भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी, की आड में सत्ता में बैठे लोगों ने हमारे संविधान 


निर्माताओं द्वारा प्रदत्त लोकतंत्र को ही समाप्त करने का गंभीर प्रयास किया। 


पं. नेहरू द्वारा शुरू किए. गए नई दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचारपत्र नेशनल 


हेराल्ड ने तंजानिया जैसे अफ्रीकी देशों में लागू एकदलीय प्रणाली की प्रशंसा करते हुए एक 
संपादकोय लिखा : 
जरूरी नहीं कि वेस्टमिनिस्टर 
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इस बात का प्रदर्शन कर दिया है कि लोकतंत्र का बाहरी स्वरूप कुछ भी हो, जनता की 
आवाज का महत्त्व बना रहेगा। एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता पर जोर देकर प्रधानमंत्री 
ने भारतीय लोकतंत्र की शक्ति की ओर संकेत किया है। एक कमजोर केंद्र होने से देश की 
एकता, अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा को खतरा पहुँच सकता है। उन्होंने एक अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उठाया है--यदि देश की स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती तो लोकतंत्र कैसे 
कायम रह सकता है? 
दो सदियों के ब्रिटिश राज में भी अभिव्यक्ति के अधिकार को इतनी निर्ममता से नहीं 
कुचला गया, जितना कि 1975-77 के आपातकाल के दौरान । 1,10,806 लोगों को जेलों में 
दूँस दिया गया, जिनमें 253 पत्रकार थे। 
इस सबके बावजूद यदि लोकतंत्र जीवित है तो इसका श्रेय मुख्य रूप से मैं दो कारणों 
को दूँगा-पहला, न्यायपालिका; और दूसरा मतदाताओं को, जिन्होंने 1977 में कांग्रेस पार्टी 
को इतनी कठोरता से दंडित किया कि कोई भी सरकार आपातकाल के प्रावधान का दुरुपयोग 
करने की हिम्मत नहीं कर पाएगी जैसा कि 1975 में किया गया। 
सभी प्रमुख राजनीतिक नेताओं, सांसदों इत्यादि को आपातकाल में मीसा-आंतरिक 
सुरक्षा बनाए रखनेवाले कानून--के तहत बंदी बना लिया गया था। इनमें जयप्रकाश नारायण 
के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, चंद्रशेखरजी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे 
नेता भी थे। कुल मिलाकर मौसाबंदियों की संख्या 34,988 थी। कानून के तहत मीसाबंदियों 
को कोई राहत नहीं मिल सकती थी। 
सभी मीसाबंदियों ने अपने-अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों में बंदी प्रत्यक्षीकरण 
याचिका दायर की हुई थी। सभी स्थानों पर सरकार ने एक सी आपत्ति उठाई--आपातकाल 
में सभी मौलिक अधिकार निलंबित हैं, इसलिए किसी बंदी को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 
दायर करने का अधिकार नहीं है । लगभग सभी उच्च न्यायालयों ने सरकारी आपत्ति को रद्द 
करते हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय दिए। सरकार ने इसके विरोध में न केवल 
सर्वोच्च न्यायालय में अपील की अपितु उसने इन याचिकाओं की अनुमति देनेवाले न्यायाधीशों 
को दंडित भी किया। अपने बंदीकाल के दौरान मैं जो डायरी लिखता था, उसमें मैने 19 
न्यायाधीशों के नाम दर्ज किए हैं, जिनको एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में 
इसलिए स्थानांतरित किया गया कि उन्होंने सरकार के खिलाफ निर्णय दिया था। 
16 दिसंबर, 1975 को मेरी डायरी के अनुसार 
सर्वोच्च न्यायालय मौसाबंदियों के पक्ष में दिए गए उच्च न्यायालय के फैसलों के 
विरुद्ध भारत सरकार को अपील सुनवाई कर रहा है। इसमें हमारा केस (चार सांसद 
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जो एक संसदीय समिति की बैठक हेतु बंगलौर गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ बंदी बना 

लिया गया) भी है। न्यायमूर्ति खन्ना ने निरेन डे से पूछा कि संविधान की धारा 21 में 

केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं बल्कि जिंदा रहने के अधिकार का भी उल्लेख है। 

क्या महान्यायवादी का यह भी अभिमत है कि चूँकि इस धारा को निलंबित कर दिया 

गया है और यह न्यायसंगत नहीं है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति मार डाला जाता है तो 

भी इसका कोई संवैधानिक इलाज नहीं है? निरेन डे ने उत्तर दिया कि मेरा विवेक 

झकझोरता है, पर कानूनी स्थिति यही है। 

यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के 
अधिकांश न्यायाधीशों ने बाद में स्वीकारा कि उक्त कुख्यात केस 
में फैसला गलत था। इनमें से कई ने सार्वजनिक रूप से अपने 
विचारों को प्रकट किया । 

सन्‌ 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने औपचारिक रूप से घोषित 
किया कि सन्‌ 1976 में इस अदालत को संवैधानिक पीठ द्वारा 
अतिरिक्‍त जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस 
में दिया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण था, चूँकि बहुमत निर्णय इस देश में त्याबाधीश रूमा पाल 
बहुसंख्यक लोगों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है, और यह कि न्यायमूर्ति खन्ना 
का असहमतिवाला निर्णय देश का कानून बन गया है। 

इन दिनों देश में सर्वाधिक चर्चा का विषय भ्रष्टाचार है। एक समय था जब श्रष्टाचार 
की बात कार्यपालिका-राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के संदर्भ में की जाती थी। कोई भी 
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात नहीं करता था, विशेषकर उच्च न्यायपालिका के बारे में 
तो नहीं ही। 

परंतु हाल ही के वर्षों में इसमें बदलाव आया है। सर्वोच्च न्यायालय की एक पूर्व 
न्यायाधीश रूमा पाल ने नवंबर, 2011 में तारकुंडे स्मृति व्याख्यानमाला में बोलते हुए 
न्यायाधीशों के सात घातक पापों को गिनाया। इनमें भ्रष्टाचार 
भी एक था। 

अपने भाषण में उन्होंने कहा कि यह मानना कि आजकल 
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता 
की विश्वसनीयता के लिए उतना ही हानिकारक है जितना 


कि भ्रष्टाचार। 
मैं अकसर इस पर आश्चर्य व्यक्त करता हूँ कि यदि न्यावाधीश जे एस. वर्मा 
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जून 1975 जैसी स्थिति आज देखने को मिले तो न्यायपालिका की प्रतिक्रिया कैसी होगी। 
कया उच्च न्यायालयों के कम-से-कम 19 न्यायाधीश मीसाबंदियों के पक्ष में निर्णय कर 
कार्यपालिका की नाराजगी मोल लेने का साहस जुटा पाएँगे? सचमुच में मुझे संदेह है । 
कालांतर में चयनित न्यायाधीशों के स्तर के संबंध में काफी बदलाव आया है, जब 
रूमा पाल ने न्यायाधीशों के सात पापों के बारे में बोला तो स्वयं एक सम्मानित न्यायविद्‌ 
होने के नाते उन्होंने अपने भाषण में जान-बूझकर यह चेतावनी जोड़ी कि वह सेवानिवृत्ति के 
बाद सुरक्षित होकर बोल रही हैं। 
वर्तमान में, न्यायिक नियुक्तियों और न्यायाधीशों के तबादले--भारत के मुख्य न्यायाधीश 
और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों को एक समिति, जिसे कॉलिजियम 
कहा जाता है, द्वारा किए जाते हैं। इस कॉलिजियम प्रणाली की जड़ें तीन न्यायिक फैसलों 
(1993, 1994 और 1998) में निहित हैं । इनमें से पहला और दूसरा निर्णय भारत के मुख्य 
न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा ने दिया। फ्रंटलाइन पत्रिका (10 अक्तूबर, 2008) को 
दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि सन्‌ 1993 का मेरा निर्णय जिसका हवाला दिया 
जाता है, को बहुत ज्यादा गलत समझा गया, दुरुपयोग किया गया। यह उस संदर्भ में कहा 
गया कि कुछ समय से निर्णयों की कार्यपद्धति के बारे में जो गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, उन्हें 
गलत नहीं कहा जा सकता। इसलिए पुनर्विचार जैसा कुछ होना चाहिए। 
सन्‌ 2008 में, विधि आयोग ने अपनी 214वीं रिपोर्ट में विभिन्न देशों की स्थितियों का 
विश्लेषण करते हुए कहा--अन्य सभी संविधानों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में या तो 
कार्यपालिका एकमात्र प्राधिकरण है या कार्यपालिका मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से न्यायाधीशों 
की नियुक्ति करती है। भारतीय संविधान दूसरी प्रणाली का अवलंबन करता है। हालाँकि, 
दूसरा निर्णय कार्यपालिका को पूर्णतया विलोपित अथवा बाहर करता है। 

“फ्रंटलाइन ' में प्रकाशित न्यायमूर्ति वर्मा के साक्षात्कार को उद्धृत करते हुए विधि 
आयोग लिखता है-- भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 (2) और 217(1) के तहत नियंत्रण 
और संतुलन की सुंदर पद्धति का प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालयों और उच्च 
न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका और न्यायपालिका की संतुलित 
भूमिका का उल्लेख है। यही समय है कि अधिकारों के संतुलन का वास्तविक स्वरूप 
पुनर्स्थापित किया जाए। 

हम विश्व का सर्वाधिक बड़ा लोकतंत्र हैं, जिसमें स्वाभाविक रूप से आशा की जाती 
है कि कम-से-कम उच्च न्यायिक पदों से जुड़ी नियुक्तियाँ पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता 
आधारित पद्धति से हों। तारकुंडे स्मृति व्याख्यानमाला में न्यायमूर्ति रूमा पाल ने टिप्पणी की 
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कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया देश में सर्वाधिक गुप्त रखे 
जानेवाला विषय है। 

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया की रहस्यात्मकता, जिस छोटे से समूह से यह चयन 
किया जाता है और बरती जानेवाली गुप्तता और गोपनीयता सुनिश्चित करती है कि अवसरों 
पर प्रक्रिया में गलत नियुक्तियाँ हो जाती हैं और इससे ज्यादा अपने आप को भाईभतीजावाद 
में फँसा देती हैं। 

वे कहती हैं कि एक अविवेकपूर्ण टिप्पणी या अनायास अफवाह ही पद के लिए 
किसी व्यक्ति की दृष्टव्य सुयोग्यता को बाहर कर सकती है। उनके अनुसार मित्रता और 


एहसान कभी-कभी अनुशंसाओं को सार्थक बना देते हैं। 
(25 मार्च, 2013) 
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21 
भाजपा और ईस्टर संडे 


त 31 मार्च, 2013 को ईस्टर संडे (रविवार) था-एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण ईसाई त्योहार। 
जार्जियन कलेंडर के मुताबिक जबकि अन्य सभी ईसाई त्योहार प्रत्येक वर्ष एक 
निश्चित दिन पर पड़ते हैं, परंतु ईस्टर एक ऐसा त्योहार है, जो प्रत्येक वर्ष विभिन्न तिथियों 
पर पड़ता है। 
उदाहरण के लिए, अगले वर्ष ईस्टर 20 अप्रैल, 2014 को मनाया जाएगा। 
सन्‌ 1980 में गठित भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों के लिए ईस्टर संडे का विशेष 
महत्त्व है। 1980 में ईस्टर 6 अप्रैल के रविवार को पड़ा था, जिस दिन नई दिल्ली में श्री 
अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी नींव रखी थी। 
जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता श्री राजनारायण 
की याचिका पर निर्णय देते हुए श्रीमती गांधी के लोकसभा निर्वाचन को रद्द कर दिया था। 
प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी चुनावी कदाचार की दोषी पाई गई थीं और उन्हें अगले 6 वर्षों तक 
कोई भी चुनाव लड्ने के अयोग्य कर दिया गया था। 
इस गंभीर घटनाक्रम के बाद कांग्रेस सरकार ने आंतरिक गड़बड़ियों की आड़ में देश 
पर आपातकाल थोप दिया था। संविधान प्रदत्त सभी मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर 
दिया गया, विपक्षी दलों के एक लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जेलों में डाल दिए गए और 
मीडिया का ऐसा दमन किया गया, जो ब्रिटिश शासन में भी नहीं हुआ था। आपातकाल 
लगभग 20 महीने तक रहा। 
मार्च, 1977 में जब अगले लोकसभा चुनाव हुए तो भारतीय मतदाताओं ने स्वतंत्रता के 
पश्चात्‌ पहली बार कांग्रेस पार्टी को नई दिल्ली को सत्ता से उखाड़ फेंका। उस समय के 
कांग्रेस (ओ) के अध्यक्ष श्री मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। 
यद्यपि सन्‌ 1952 के बाद से हुए सभी संसदीय चुनावों में एक प्रचारक या फिर एक 
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प्रत्याशी के रूप में मैंने भाग लिया है, परंतु मैं निस्संकोच कह सकता हूँ कि 1977 के 
चुनाव देश के राजनीतिक इतिहास में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहे हैं। किसी अन्य अवसर पर 
चुनावों के नतीजों पर भारतीय लोकतंत्र इतना दाँव पर नहीं लगा था, जितना इन चुनावों 
में था। यदि कांग्रेस पार्टी यह चुनाव जीत जाती तो भारत के बहुदलीय लोकतंत्र को समाप्त 
करने के घृणित षड्यंत्र-- आपातकाल--को जनता की वैधता मिल जाती! इसी प्रकार, 
किसी और चुनाव में भी भारतीय मतदाताओं के लोकतांत्रिक विवेक की यह बानगी नहीं 
मिलती। मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से दंडित किया। पंजाब, हरियाणा, 
हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अनेक प्रदेशों में कांग्रेस को एक सीट 
भी नहीं मिली। 

मोरारजी भाई की सरकार ज्यादा नहीं चल पाई। अंदरूनी उठापटक के चलते 1979 में 
यह गिर गई। अगले लोकसभा चुनाव 1980 में संपन्न हुए। जनता पार्टी के हम लोगों को 
साफ लगता था कि हम बुरी तरह हारेंगे। परंतु इस उठा-पठक ने वास्तव में जनता पार्टी की 
शोचनीय हालत कर दी। सन्‌ 1977 में 298 सीटें जीतनेवाली जनता पार्टी 1980 में मात्र 31 
सीटों पर सिमटकर रह गई। इन 31 सांसदों में से जनसंघ की संख्या सन्‌ 1977 में 93 की 
तुलना में 16 रह गई। 

1980 के चुनावों के शीघ्र पश्चात्‌ जनता पार्टी कौ कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, 
जिसमें यह तय हुआ कि पार्टी की संगठनात्मक वृद्धि पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। पार्टी 
कार्यकारिणी ने जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलाने का भी फैसला किया, ताकि 
निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक पार्टी के चुनाव कराए जा सकें। 

मैं मानता हूँ कि इसी निर्णय ने पार्टी के कुछ वर्गों को आशंकित कर दिया, जिसे बाद 
में दोहरी सदस्यता विरोधी अभियान के रूप में जाना गया | यह अभियान जनसंघ के पूर्व 
सदस्यों के विरुद्ध था, जिनके बारे में आरोप लगाया गया कि वे केवल जनता पार्टी के 
सदस्य नहीं हैं अपितु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य हैं। यह सभी को विदित था कि 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राजनीतिक दल नहीं है। यह ऐसा था कि किसी कांग्रेसी, जो 
आर्यसमाजी भी है, पर दोहरी सदस्यता का आरोप लगाया जाए। शीघ्र ही यह कानाफूसी- 
अभियान शुरू हो गया कि यदि पूर्व जनसंघियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने 
दिया गया तो मुसलिम मतदाता पार्टी से विलग हो जाएँगे। 


दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर हुए तीखे विवाद पर एके सही परामर्श प्रख्यात गांधीवादी 


और स्वतंत्रता-सेनानी अच्युत पटवर्धन ने दिया। उन्होंने 9 जून, 1979 को ' इंडियन एक्सप्रेस ' 


में “जनता, आर.एस.एस. ऐंड द नेशन ' शीर्षकवाले लेख में लिखा- आपाताकल के विरुद्ध 
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जन-संघर्ष में महान्‌ योगदान की क्षमता के कारण भारतीय जनसंघ को जनता पार्टी के प्रमुख 
घटक के रूप में शामिल किया गया था। आपातकाल को समाप्ति के बाद से अब तक 
जनसंघ और या संघ ने ऐसा क्या किया, जिसने श्री मधु लिमये और श्री राजनारायण तथा 
उनके समर्थकों को इन्हें बदनाम करने का एक उग्र अभियान छेड़ने के लिए प्रेरित किया?' 
श्री वाजपेयी, श्री नानाजी देशमुख और मैंने इस दोहरी सदस्यता के अभियान का प्रखर 
विरोध किया। पार्टी की बैठकों में मैंने कहा कि हमारे साथ पार्टी में ऐसा व्यवहार किया जा 
रहा है, जैसे हम अस्पृश्य हों। मैंने आगे कहा-- 

“जनता पार्टी के पाँच घटक थे-कांग्रेस (ओ), भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, 
सी.एफ.डी. और जनसंघ । राजनीतिक दृष्टि से कहें तो इनमें से पहले चार द्विज थे, जबकि 
जनसंघ की स्थिति हरिजन जैसी थी, जिसे परिवार में शामिल किया गया हो ।' 

वर्ष 1977 में इसे पार्टी में स्वीकार करते समय काफी हर्षोल्लास था। पर समय बीतने 
के साथ परिवार में एक हरिजन की उपस्थिति ने समस्याएँ शुरू कर दीं। ऐसा सोचनेवाला मैं 
अकेला नहीं था बल्कि देश भर में पूर्ववर्ती जनसंघ के लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की 
गूँज इसमें शामिल थी। फरवरी-मार्च 1980 में जनसंघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी सुंदर 
सिंह भंडारी और मैंने देश भर का दौरा कर जमीनी स्तर पर जनता पार्टी के बारे में लोगों के 
विचार जानने के प्रयास किए। जहाँ भी हम गए, हमने पाया कि पूर्ववर्ती जनसंघ के 
कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर घोर आपत्ति थी कि पार्टी के भीतर उनके साथ दोयम दर्जे 
का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। 

जनता पार्टी के नेतृत्व ने दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर अंतिम निर्णय करने के उद्देश्य 

से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 4 अप्रैल को बैठक बुलाई | इस बैठक से निकलनेवाले 
नतीजों को भाँपकर श्री वाजपेयी और नानाजी सहित हमने जनसंघ के पूर्व सदस्यों का एक 
सम्मेलन 5 और 6 अप्रैल, 1980 को बुलाया। 
जैसाकि अपेक्षित था कि 4 अप्रैल को जनता पार्टी की कार्यकारिणी ने पूर्व जनसंघ के 
सभी सदस्यों को निष्कासित करने का फैसला लिया। अपनी आत्मकथा में मैंने उल्लेख 
किया है-- 
“जनसंघ के हम सभी सदस्यों को जनता पार्टी से निष्कासन का फैसला बड़ी राहत 


लेकर आया। 5 और 6 अप्रैल, 1980 के दो दिवसीय सम्मेलन ने स्फूर्तिदायक भावना 
और दूढ़ विश्वास जोड़ा। 


दिल्ली के फिरोजशाह कोरला मैदान में 500 से अधिक प्रतिनिधि एकत्र इए और 6 
अप्रैल को एक नए राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गठन की 
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घोषणा की गई। अटल बिहारी वाजपेयी को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया। सिकंदर 
बख्त और सूरजभान के साथ मुझे महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई।' 


इस ब्लॉग की शुरुआत में मैंने ईस्टर संडे का संदर्भ दिया, जिसे ईसाई गुडफ्राइडे के दो 
दिन बाद पड़नेवाले त्योहार के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि इसी दिन यीशु पुनर्जीवित 
हुए थे। ईस्टर संडे को ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का दिन कहा जाता है। 

हमारी पार्टी के संबंध में भी 1980 में गुड फ्राइडे के दिन जनता पार्टी के प्रस्ताव से हमें 
सूली पर चढ़ाया गया और ईस्टर संडे के दिन हम पुनर्जीवित हुए। 


टेलपीस 

एक व्यक्ति स्वर्ग पहुँचा और प्ली गेट्स पर सेंट पीटर से मिला । सेंट पीटर ने कहा कि 
आज अलग बात है; तुम्हारे सम्मुख स्वर्ग या नरक का विकल्प खुला हैं; हम तुम्हे दोनों में 
एक-एक दिन देंगे और तुम अपनी पसंद बताओगे। अत: व्यक्ति ने कहा, ठीक है और उसे 
नरक में भेज दिया। 

वह नरक पहुँचा और जहाँ तक उसकी दृष्टि जा सकती थी, वहाँ तक हरियाली थी। 
उसने बीयर का एक बड़ा पीपा, एक गोल्फ कोर्स और अपने पुराने जिगरी दोस्त देखे। उसने 
गोल्फ का एक राऊंड खेला, पीना-पिलाना हुआ और अपने जिगरी दोस्तों के साथ मौज- 
मस्ती की। उसे लगा; यह ठीक है। 

बाद में वह स्वर्ग गया। उसने पाया कि वहाँ शांति है, आप बादलों से दूसरे बादलों पर 
कूद सकते हो और बीन बजा सकते हो। 

दिन नीतते ही सेंट पीटर उसके पास पहुँचे और उससे उसकी पसंद के बारे में पूछा। 
बगैर रुके उसने कहा, मैं नरक जाना पसंद करूँगा। 

वह तुरंत नरक गया, लेकिन वहाँ उसे गंदगी और लावा के सिवाय कुछ नहीं मिला। 
बीयर का पीपा नदारद था, और उसके जिगरी दोस्त भी कहीं नहीं थे। 

वह शैतान पर चिल्लाया कि क्या हुआ? कल यह स्थान अदु था। शैतान ने जवाब 


दिया, कल हम प्रचार अभियान चला रहे थु आज आप ने वोट डाल दिया है। 
(2 अप्रैल, 2013) 
J 
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22 
काले धन पर श्वेत-पत्र के बावजूद 
एक पैसा भी वापस नहीं आया 


गग 2012 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने काले धन पर एक श्वेत-पत्र 
(White ९४००) संसद्‌ में प्रस्तुत किया। इस श्वेत-पत्र में यूपीए सरकार ने वादा 
किया कि देश में काले धन के प्रचलन को नियंत्रित किया जाएगा, विदेशों के टेक्स हेवंस में 
इसके अवैध हस्तांतरण को रोकने के साथ-साथ हमारी इस अवैध धनराशि को भारत वापस 
लाने के प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएँगे। 
मई, 2013 इस महत्त्वपूर्ण दस्तावेज के प्रस्तुत करने की पहली वर्षगाँठ है। अतः 
सर्वप्रथम यह जानना समीचीन होगा कि इस श्‍वेत-पत्र को सरकार को क्यों लाना पडा और 
आज तक इस पर काररवाई के रूप में क्या कदम उठाए गए हैं। 
पाँच वर्ष पहले से, भाजपा लगातार काले धन के मुद्दे को मुखरित करती आ रही है। 
जब सन्‌ 2008 में पहली बार इसे उठाया गया तब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने इसकी 
खिल्ली उड़ाई थी। हालाँकि 6 अप्रैल, 2008 को मैंने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को 
संबोधित अपने पत्र में लिखा था-- 
हाल ही में, जर्मन सरकार ने अपने देश में टेक्स चोरी करनेवालों के विरुद्ध एक 
व्यापक जाँच अभियान शुरू किया है, और इस प्रक्रिया में जर्मन गुप्तचर एजेंसियों को 
बताते हैं कि लीशेस्टाइन के एलटीजी बैंक से उसके 1400 से अधिक ग्राहकों की गोपनीय 
जानकारी मिली है। इनमें से 600 जर्मनी के हैं और शेष अन्य देशों से संबंधित हैं। 
इन रहस्योद्घाटनों से पहले ही डायचे पोस्ट-पूर्व जर्मनी मेल सर्विस-दुनिया में 
एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी--के प्रमुख का त्यागपत्र हो चुका है। 
बताते हैं कि जर्मन वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वह किसी 
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भी सरकार को यदि वे चाहती हैं तो बगैर किसी शुल्क के जानकारी देने को तैयार है। 
'फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसे कुछ यूरोपीय देशों ने यह जानकारी पाने में 
पहले ही अपनी रुचि दिखाई है। 
इन घटनाक्रमों के साथ-साथ ऐसी भी रिपोर्ट आ रही हैं कि स्विट्जरलैंड पर यह 
दबाव भी बन रहा है कि टैक्स से चोरी कर उनके बैंकों में जमा कालेधन को एक 
अपराध माना जाए और वह ऐसे धन का पता लगाने के लिए अन्य देशों से सहयोग 
करने हेतु अपने आंतरिक नियमों को बदले। 
मैं मानता हूँ कि भारत सरकार अपनी उपयुक्त एजेंसियों के माध्यम से जर्मन 
सरकार से अनुरोध करे, वह एलटीजी के ग्राहकों का डाटा हमें बताए। हमारी सरकार 
को यूरोपीय सरकारों द्वारा स्विट्जरलैंड तथा अन्य टैक्स हेवंस, विशेषकर अन्य देशों से 
संबंधित जमा राशि की बैंकिंग पद्धति में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के संभावित 
कदमों को समर्थन देना चाहिए। 
यदि हम जर्मनी से एलटीजी ग्रुप के ग्राहकों का संबंधित डाटा माँगते हैं तो यह 
हमारी उस स्थिति को पुनः मजबूत करेगा कि हम उन राष्ट्रों के समुदाय के जिम्मेदार 
सदस्य हैं, जो वित्तीय प्रामाणिकता और पारदर्शी नियमों के पक्षधर हैं । यह भविष्य में, 
इन टैक्स हेवंस की कार्यप्रणाली से कुछ अवांछनीय पहलुओं को समाप्त कर वैश्विक 
वित्तीय प्रणाली को स्वच्छ बनाने में हमारी सहभागिता का मार्ग प्रशस्त करेगा। 
संभवत: प्रधानमंत्री के निर्देश पर वित्त मंत्री श्री चिदंबरम ने मई, 2008 में इसके उत्तर 
में लिखा कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर जर्मनी के टैक्स ऑफिस से संपर्क करने का प्रयास 
कर रही है। 
मार्च, 2010 में मैंने इस विषय पर लिखे अपने ब्लॉग में लीशेंस्टाइन के एलटीजी बैंक 
प्रकरण की याद दिलाते हुए सरकार से आग्रह किया था कि वह औपचारिक रूप से काले 
धन पर एक विस्तृत श्वेत-पत्र प्रकाशित करे। 
इस बीच भाजपा ने इस विषय के अध्ययन हेतु एक चार सदस्यीय टास्क फोर्स 
(कार्यदल) का गठन किया । विभिन्न खोतों से प्राप्त सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
यह टास्क फोर्स इस निष्कर्ष पर पहुँची कि विदेशों में अवैध ढंग से जमा भारतीयों का धन 
अनुमानतया 25 लाख करोड़ से 70 लाख करोड़ रुपए के बीच होगा। 
जब तक पश्चिमी प्रभुत्व वाली विश्व अर्थव्यवस्था अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों 
के लिए ठीक-ठाक चल रही थी, जब तक समूचे विश्व को लगता था कि इन टैक्स हेवंस 
के बैंकिंग गोपनीयता संबंधी प्रावधानों से कोई दिक्कत नहीं है। उस समय ऐसा महसूस 
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किया जाता था कि इन देशों के कानूनों के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन विश्व 
अर्थव्यवस्था के संकट से न केवल राष्ट्रपति ओबामा अपितु ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे 
अनेक यूरोपीय देशों के रूख में बदलाव आया और उन्होंने एकजुट होकर इन देशों के 
बैंकिंग गोपनीय कानूनों में बदलाव के लिए दृढ़ प्रयास किए। 
सन्‌ 2009 में वॉशिंगटन ने यूबीएस जैसे स्विट्जरलैंड के बड़े बैंक को उन 4450 
अमेरिकी ग्राहकों के नाम उद्घाटित करने पर बाध्य किया, जिन पर स्विट्जरलैंड में संपत्ति 
छिपाने का संदेह था। 
सन्‌ 2009 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने काले धन को चुनावी मुद्दा बनाया। 
स्वामी रामदेव जैसे संन्यासियों ने अपने प्रवचनों में लगातार इसे प्रचारित किया । फाइनेंसियल 
टाइम्स में 'इंडियंस कर्स ऑफ ब्लैकमनी ' शीर्षक से प्रकाशित लेख के लेखक रेमंड बेकर 
(निदेशक, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी) ने लिखा है कि-- भारत ने दिखा दिया है कि यह 
मुद्दा मतदाताओं को छूता है। अन्य विकासशील लोकतंत्र के राजनीतिज्ञों को इसे ध्यान में 
रखना समझदारी होगी। 
अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में आर्थिक संकट ने इन देशों को इस तथ्य के प्रति 
सचेत किया कि भ्रष्टाचार, काला धन इत्यादि न केवल राष्ट्र विशेष की समस्या है अपितु 
'यह दुनिया के लोकतंत्र, कानून के शासन और सुशासन के लिए भी चुनौती है । इसलिए सन्‌ 
2004 में संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और क्राइम कार्यालय (United Nations Office on Drugs 
2१4 01110) द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक विस्तृत कन्वेंशन औपचारिक रूप से अंगीकृत 
किया गया था। 56 पृष्ठीय दस्तावेज में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव श्री कोफी 
अन्नान की सशक्त प्रस्तावना थी, जो कहती है-- 
भ्रष्टाचार एक घातक प्लेग है, जिसके समाज पर बहुव्यापी क्षयकारी प्रभाव पड़ते हैं-- 
० इससे लोकतंत्र और कानून का शासन खोखला होता है। 
० मानवाधिकारों का हनन होता है। 
० बाजार का विकृतीकरण, 
० जीवन की गुणवत्ता का क्षय होता है, और 
७ संगठित अपराध, आतंकवाद और मानव सुरक्षा के प्रति खतरे बढ़ते हैं। 
भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 67 के मुताविक संयुक्त राष्ट्र के सभी 
सदस्य देश दिसंबर, 2005 तक इसे स्वीकृति देंगे, तत्पश्चात्‌ शीघ्र ही संबंधित देश इसे पुष्ट 
करेंगे और स्वीकृति पत्र संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा कराएँगे। 
सन्‌ 2010 में यूपीए सरकार ने इस मुद्दे को औपचारिक रूप से ध्यान में लेते हुए उस 
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जन चेतना यात्रा 


वर्ष के संसद्‌ के बजट सत्र में होनेवाले राष्ट्रपति के पारंपरिक अभिभाषण में इसका उल्लेख 
करते हुए कहा कि भारत कर संबंधी सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाने तथा कर 
चोरी की सुविधा देनेवाले क्षेत्रों के खिलाफ काररवाई करने संबंधी वैश्‍विक प्रयासों में सक्रिय 
भागीदारी निभा रहा है। हि 
सन्‌ 2011 के अंतिम महीनों में भाजपा द्वारा आयोजित जन चेतना यात्रा ने तीन मुद्दों 
पर जोर दिया-महँगाई, भ्रष्टाचार और काला धन। सन्‌ 2008 के कामॅनवेल्थ खेलों, भ्रष्टाचार 
और महँगाई मीडिया के साथ-साथ संसद्‌ में सभी राजनीतिक चर्चाओं में प्रमुख स्थान पर 
रहे, परंतु मैंने पाया कि यात्रा के दौरान जब भी में सभाओं को संबोधित करता था तो काले 
धन के मुद्दे पर जनता की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा अनुकूल रहती थी। र 
सन्‌ 2011 की जनचेतना यात्रा मेरी अब तक की यात्राओं की कडी में ताजा jl थी। 
चालीस दिनों तक यह चली । देश के प्रत्येक प्रदेश और सभी संघ शासित प्रदेशों में मुझे जाने 
का अवसर मिला। आम धारणा है कि 1990 की मेरी पहली यात्रा-सोमनाथ से अयोध्या 
तक थी, जो समस्तीपुर में रुक गई थी-को सर्वाधिक समर्थन मिला। अकसर यह भी कहा 
जाता है कि इतना उत्साह इसलिए उमड़ा कि उसका मुद्दा मुख्य रूप से धार्मिक यानी राम 
मंदिर था। लेकिन मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि मेरी दो यात्राएँ--1997 की स्वर्ण जयंती 
रथ यात्रा और 2011 की जन चेतना यात्रा को अभी तक सर्वाधिक समर्थन मिला है । ये दोनों 


और लोगों की आशि थीं! 
सुशासन और लोगों की आर्थिक भलाई से जुड़ी क 
16 मई, 2012 को संसदू में कालेधन पर प्रस्तुत श्वेत-पत्र के आमुख में वित्त मंत्री 
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प्रणव मुखर्जी ने स्वीकार किया कि 2011 में भ्रष्टाचार और कालेधन के मुद्दों पर जनता की 
आवाज सामने आई। 
अपनी प्रस्तावना में श्री प्रणव मुखर्जी ने यह भी कहा-- 
मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती यदि मैं उन तीनों प्रमुख संस्थानों, जिन्हें काले धन की 
मात्रा और आकार पता लगाने के लिए कहा गया है, की रिपोर्टो के निष्कर्षों को भी इस 
में शामिल कर पाता । ये रिपोर्ट इस वंर्ष के अंत तक मिलने की उम्मीद है। फिर भी मैंने 
इस दस्तावेज को इसलिए रखा हे कि संसद्‌ में इस हेतु आश्वासन दिया गया था। 
प्रणव दा ने इस श्वेत-पत्र को इसलिए प्रस्तुत किया कि भाजपा ने इसकी माँग की थी, 
उन्होंने स्वीकारा-- 
इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे जीवन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 
क्षेत्र में काले धन के प्रस्फुटीकरण का असर शासन के संस्थानों और देश में जननीति 
के संचालन पर पड़ता है। प्रणाली में शासन का अभाव और भ्रष्टाचार गरीबों को 
ज्यादा प्रभावित करता है। समावेशी विकास रणनीति की सफलता मुख्य रूप से हमारे 
समाज से भ्रष्टचार की बुराई के खात्मे और काले धन को जड़ से उखाड़ फेंकने की 
क्षमता पर निर्भर करती है। 
मुझे दुःख है कि श्वेत-पत्र पर काररवाई निराश करनेवाली है। 
उन तीन प्रमुख संस्थानों ने, जिन्हें कालेधन की मात्रा पर रिपोर्ट देनी थी, ने अभी तक 
अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी हैं। न केवल अमेरिका, जर्मनी जैसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्रों 
अपितु नाइजीरिया, पेरू और फिलीपींस जैसे छोटे देश भी टेक्स हेवंस से अपनी अवैध रूप 
से लूटी संपत्ति को वापस पाने में सफल रहे हैं। दूसरी तरफ, भारत में हमें कुछ रिपोर्ट देखने 
को मिली हैं, जिनमें वे नाम हैं जिन पर स्विस बैंकों या ऐसे अन्य टेक्स हेवंस में खाते रखने 
का संदेह है । लेकिन यह सुनने को नहीं मिला है कि अवैध ढंग से विदेशों में ले जाए धन में 
से एक पैसा भी वापस देश में लाया जा सका है। 
श्री प्रणव मुखर्जी, जो श्वेत-पत्र प्रस्तुत करने के समय को तुलना में आज, ज्यादा 


निर्णायक भूमिका में हैं, से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे श्वेतपत्र में जनता से किए गए वायदे 
को सरकार द्वारा अक्षरशः पूरा करवाएँ। 


टेलपीस 
अब्राहम लिंकन 1846 में कांग्रेस के लिए निर्वाचित हुए। 
जॉन एफ केनेडी 1946 में कांग्रेस के लिए निर्वाचित हुए। 
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अब्राहम लिंकन 1860 में राष्ट्रपति चुने गए। 

जान एफ कैनेडी 1960 में राष्ट्रपति चुने गए। 

दोनों ही विशेष रूप से नागरिक अधिकारों के प्रति संवेदनशील थे। 

व्हाइट हाउस में रहते हुए ही दोनों की पत्नियों को अपने बच्चे गंवाने पड़े। 

दोनों रष्ट्रपतियों को शुक्रवार को ही गोली लगी। 

दोनों राष्ट्रपतियो को गोली सिर में लगी। 

दोनों के हत्यारे सदर्नर (दक्षिण अमेरिकावासी) थे। 

दोनों के उत्तराधिकारी जॉनसन नाम के सदर्नर बने। 

लिंकन का उत्तराधिकारी एंड्रयू जॉनसन 1808 में जनमा। 

कैनेडी का उत्तराधिकारी लिंडन जॉनसन 1908 में जनमा। 

लिंकन का हत्यारा जॉन वाइक्स बूथ 1839 में जनमा था। 

कैनेडी का हत्यारा ली हार्वे ऑसवाल्ड 1939 में जनमा था। 

दोनों हत्यारे उनके तीन नामों से जाने जावे थे 

दोनो के नामों में पंद्रह अक्षर समाहित थे। 

लिंकन पर गोली फोर्ड नाम के थियेटर में चलाई गई। 

कैनेडी पर गोली लिंकन नाम की कार में चली, जो फोर्ड द्वारा बनाई गई थी। 

लिंकन पर थियेटर में गोली चलाई गई और उनका हत्यारा भागकर एक वेयर हाउस में छिपा। 
कैनेडी पर गोली एक वेयर हाउस से चली और उनका हत्यारा भागकर एक थियेटर में छिपा। 
इस पश्च ने मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा कभी की गई इस टिप्पणी का स्मरण करा 


दिया-संयोग ईश्वर द्वारा अदृश्य रहने का एक रास्ता है। 
(10 अप्रैल, 2013) 
[] 
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काले धन के मुद्दे पर 
स्विस बैंकों में गहराया संकट 


सी महीने में मैंने एक ब्लॉग लिखा था, जिसका शीर्षक था ' कालेधन पर श्वेत-पत्र के 
ड बावजूद एक पैसा भी वापस नहीं आया'। 
इस ब्लॉग में बताया गया था कि कैसे भाजपा द्वारा कालेधन के विरुद्ध चलाए गए ठोस 
अभियान ने यूपीए सरकार को इस मुद्दे पर श्वेत-पत्र प्रस्तुत करने को बाध्य किया । एवेत- 
पत्र में इसको स्वीकारा गया है कि भारत की समावेशी विकास रणनीति की सफलता मुख्य 
रूप से हमारे समाज से भ्रष्टचार को बुराई के खात्मे और काले धन को जड़ से उखाड़ 
फेंकने की क्षमता पर निर्भर करती है। 
भाजपा को इसका खेद है कि श्वेत-पत्र पर काररवाई बिलकुल नहीं की गई है। 
भ्रष्टाचार और कालाधन भारत को राजनीति और शासन को, विशेष रूप से पिछले नौ वर्षों 
से लगातार कमजोर कर रहे हैं। ee 
इस मुद्दे पर भारत के उदासीन रवैए की तुलना में रिपोर्ट आ | औ 
रही हैं कि कुछ शक्तिशाली पश्चिमी देशों द्वारा स्विस बैंकों के गोपनीय | ई 
कानूनों के विरुद्ध छेड़े गए विश्वव्यापी अभियान से स्विट्जरलैंड के 
बैंकिंग सेक्टर में वास्तव में संकर खड़ा हो गया है। अंतरराष्ट्रीय 
समाचार एजेंसी रायटर ने हाल ही में स्विट्जरलैंड में अपनी ब्यूरो 
चीफ एम्मा थामेसन का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक fe 
है- बैटल फॉर दि स्विस सोल। इस लेख का मूल भाव इन शब्दों में. एम्मा थामेसन 
वर्णित किया गया है-- 


आज भी, कुछ स्विस नागरिक इस तथ्य पर बहस करना पसंद करेंगे कि देश की 
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अधिकांश समृद्धि बैंकरों द्वार विदेशी कर-वंचकों की सहायता करने से आई है । 
इस लेख की शुरुआत 1999 में जेम्स बांड की फिल्म ' दि वर्ल्ड इज नॉट इनफ' 
से होती है, जिसमें बांड पूछता है, यदि आप स्विस बैंकर पर भरोसा नहीं कर सकते तो 
किस दुनिया में हो? : 
इस लेख की सुविज्ञ लेखक एम्मा जेम्स बांड के इस प्रश्‍न का उत्तर यूँ देती हैं- 
यह इस प्रकार है--अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के दबाव में स्विस 
बैंक अपनी गोपनीयता छोड़ रहे हैं, कुछ केसों में अपने खाता धारकों के नाम विदेशी 
कर प्राधिकरणों को दे रहे हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (01285१0) 
for Economic Cooperation and Development—OECD) द्वारा काली सूची में 
डाले जाने से बचने के लिए स्विस सरकार टेक्स धोखाधड़ी करनेवालों की तलाश 
करनेवाले विदेशी प्राधिकरणों के साथ सूचनाएँ साझा करने पर सहमत हो गई है। 
एम्मा अपने लेख में लिखती हैं- 
स्विस बैंक काफी समय से उस अलिखित संहिता का पालन करते हैं, जिसका 
डॉक्टर या पादरी करते हैं। बैंकर्स सार्वजनिक रूप से अपने ग्राहक को नहीं पहचानते, 
इस भय से कि इससे उनके खाताधारक होने का राज खुल जाएगा-अकसर वे एक 
नाम का बिजनेस कार्ड रखते हैं बजाय बैंक या संपर्क विवरण के; और कम-से-कम 
1990 के दशक तक वे कभी भी विदेशों में प्रचारित नहीं करते थे। 
दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी बैंकिंग गोपनीय कानूनों के शिथिल होने को एक प्रकार 
का आत्मसमर्पण मानती है। पार्टी का मानना है कि यह आत्मसमर्पण न केवल ग्राहकों के 
साथ अपितु मूलभूत स्विस मूल्यों के साथ भी विश्वासघात है। 
एक बैंकर और स्विस पीपुल्स पार्टी के राजनीतिज्ञ थामस मट्टेर (Thomas Matter) 
इसे और साफ तीखे रूप से लिखते हैं-स्विस लोग स्वतंत्रता प्रेमी हैं; देश सदैव नागरिकों 
के लिए रहा है, न कि इसका उलटा। 
यद्यपि वॉशिंगटन, पेरिस और बर्लिन के भारी दवाब के चलते सन्‌ 2009 में, देश का 
सबसे बड़ा बैंक यूबीएस चार हजार से अधिक अमेरिकी ग्राहकों के नाम अमेरिका को देने 
पर सहमत हुआ, 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दंड इसलिए दिया कि उसने अमेरिकियों 
की टैक्स से बचने में सहायता की थी । दो अन्य प्रमुख बैंक _ क्रेडिट सुइसे (०६००६ 50336) 
और जूलियस बेअर (7५/५७ 89०) ने भी अमेरिका में व्यवसाय में लगे अपने कर्मचारियों 
संबंधी सूचनाएँ वॉशिंगटन को सौंपी, जबकि क्रेडिट सुइसे ने भारी जुरमाने के लिए अपने 


खातों में प्रावधान किया । 
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हालाँकि ज्यूरिख और जेनेवा, स्विट्जरलैंड के मुख्य आर्थिक केंद्र हैं, देश के बैंकिंग 
उद्योग की जड़ें सेंट गालन (81. 6810) शहर में हैं। हाल ही तक सेंट गालन स्विट्जरलैंड 
के प्राचीनतम निजी बैंक बेगेलिन ऐंड कंपनी (Wegelin & Co) का शहर था। सन्‌ 2012 में 
अमेरिका के जस्टिस विभाग ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इसके विदेशी खातों में 
अमीर अमेरिकियों द्वारा टैक्स से बचाए गए कम-से-कम 1.2 बिलियन डालर छुपे हैं। इस 
वर्ष जनवरी में बैंक को दोषी ठहराया गया। बेगेलिन के अधिकारियों, जिन्होंने पहले ही 
अपने सभी गैर-अमेरिकी व्यवसाय को एक दूसरे बैंक रेफेइसियन (Raifeissen) को बेच 
दिए थे, ने घोषित किया है कि जो कुछ उनके बैंक में बचा है, वे उसे भी समेट रहे हैं। 
इस समूची स्विस बहस में दोषी-एक महत्त्वपूर्ण निर्णायक बिंदु है, क्योंकि बगैर कुछ 
कहे, बेगेलिन के अधिकारियों ने अपने साथी और बैंकों को साफ-साफ संदेश दे दिया है। 
एक प्रमुख रूढ़िवादी राजनीतिज्ञ क्रिस्टिफ डारबेले (0115101) 27७९1 189) ने सार्वजनिक 
रूप से बेगेलिन अधिकारियों को देशद्रोही कहा है । यू.बी.एस. के चीफ एग्जिक्यूटिब सेरगिओ 
इरमोट्टी (९7४।० 51101४) ने कहा-जैसाकि एक दशक या उससे पहले तक जिस बैंक 
गोपनीयता को हम जानते थे, वह अब समाप्त हो गई है। सेंट गालन बैंकर जिन्होंने बेगेलिन 
के गैर-अमेरिकी व्यवसाय को खरीदा है, कहते हैं-हम वास्तव में संक्रमणकालीन प्रक्रिया 
में हैं। 
रेफेसियन के मालिक पेइरिन विंसेंज (?।९४१ 7८९०7) ने रूढ़वादियों से अलग 
अपनी बात रखते हुए कहा कि स्विट्जरलैंड को अंतत: पारदर्शिता और वैश्‍विक मापदंडों 
को अपनाना होगा। अधिकाधिक बैंक और बद्भधिजीवीगण इस मत के साथ खड़े नजर आ रहे 
हैं । कालेधन के विरुद्ध वैश्‍विक युद्ध में यह बड़ा सहायक होगा। यही आशा को जा सकती 
है कि भारत इन घटनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाएगा। 


(24 अप्रैल, 2013) 
[] 
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भारत के प्रधानमंत्रियों की बैलेंस शीट 


स्व तंत्रता-प्राप्ति के 66 वर्षो में भारत में अब तक चौदह प्रधानमंत्री बने, जिनमें से 6 
का कार्यकाल एक वर्ष से भी कम का रहा। शेष आठ में से दो ने पंद्रह वर्षों से 

ज्यादा समय तक देश पर शासन किया। ये थे पंडित नेहरू (17 वर्ष) और श्रीमती इंदिरा 
गांधी (16 वर्ष) । 

अन्य चार प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल पाँच वर्ष या उससे अधिक रहा। इनमें डॉ. 
मनमोहन सिंह (9 वर्ष), अटल बिहारी वाजपेयी (6 वर्ष), पी.वी. नरसिम्हा राव और राजीव 
गांधी (5-5 वर्ष) तक प्रधानमंत्री रहे। 

मोरारजी देसाई ढाई वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, और लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 
ताशकंद की घटनाओं के चलते मात्र डेढ़ वर्ष ही रहा। 

जिन 6 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल एक वर्ष से भी कम रहा, उनमें शामिल हैं वी.पी. 
सिंह, एच.डी. देवेगैड़ा और आई.के. गुजराल (11-11 महीने), चंद्रशेखर (8 महीने), 
चरण सिंह (6 महीने) और गुलजारी लाल नंदा (1 महीना) । 

जिन दो प्रधानमंत्रियों ने देश पर सर्वाधिक शासन किया, उनका प्रभाव जनमानस पर 
ज्यादा गहरा रहा है, लेकिन यदि उनकी सफलताओं और असफलताओं को बैलेंस शीट 
(लेखा-जोखा) बनाई जाएगी तो कुल मिलाकर नतीजे ज्यादा खुश करनेवाले नहीं निकलेंगे। 

पंडित नेहरू के मामले में, जिन्हें महात्मा गांधी ने कांग्रेस को अधिकतर राज्य इकाइयों 
द्वारा सरदार पटेल के पक्ष में होने के बावजूद, भारत सरकार चलाने हेतु चयनित किया, की 
सभी उपलब्धियों पर उनके द्वारा चीन पर किया गया गलत विश्वास और उनके रक्षा मंत्री 


द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों की आपराधिक उपेक्षा ने पानी फेर दिया। 
पंडितजी की विदेश और रक्षा नीतियों के फलस्वरूप देश को 1962 में चीन के हाथों 
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शर्मनाक पराजय झेलनी पडी । एक ऐसा अपमान, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। 
श्रीमती गांधी की सर्वाधिक शानदार उपलब्धि थी 1971 में पाकिस्तान पर भारत की 
निर्णायक विजय और स्वतंत्र बँगलादेश का निर्माण। 
लेकिन श्रीमती गांधी के कार्यकाल में 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनका 
लोकसभाई चुनाव रद्द कर देने और आगामी छह वर्षों तक किसी भी चुनाव लड़ने पर 
प्रतिबंध लगाने संबंधी निर्णय के चलते तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर आपातकाल 
थोप दिया, सभी मूलभूत अधिकार निलंबित कर दिए, एक लाख से अधिक विपक्षी कार्यकर्ताओं 
को जेल में दूँस दिया और एक प्रकार से लोकतंत्र को समाप्ति के कगार पर पहुँचा दिया। 
आपातकाल विरोधी संघर्ष में जयप्रकाश नारायण के प्रेरणादायी नेतृत्व और 1977 के 
लोकसभाई चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारतीय मतदाताओं द्वारा सिरे से नकार दिए जाने ने 
भारतीय लोकतंत्र को बचाया, और न केवल भारत को सामान्य स्थिति में वापस लाए अपितु 
इसने हमारे राजनीतिक आकाओं के लिए भी सदैव के लिए चेतावनी दी कि अपने संकीर्ण 
हितों की रक्षा और संवर्द्धन के लिए कभी भी आपातकाल संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का 
दुरुपयोग करने की सोचना भी नहीं । 
सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहनेवाले दोनों की तुलना में शास्त्रीजी और मोरारजी 
देसाई का कार्यकाल काफी कम रहा। लेकिन उनकी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ 
व्यवहार ने लोगों पर गहरी छाप छोड़ी और जनता में इन दोनों ने अनन्य सम्मान अर्जित किया। 
1951 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। डॉ. मुकर्जी के 
व्यक्तित्व और गठित नई पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों ने हजारों देशभक्त युवाओं को अपनी 
ओर आकर्षित किया, जिनकी मूल दीक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हुई थी। इनमें प्रमुख थे 
पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर 
सिंह भंडारी, जगन्नाथ राव जोशी, पी. परमेश्वरन, डॉ. बलदेव प्रकाश और केवल रत्न मलकानी । 
मेरा अपना राजनीतिक जीवन सन्‌ 1951 में शुरू हुआ। इसलिए 1952 से होनेवाले 
भारत के प्रत्येक आम चुनाव में मुझे या तो प्रचारकर्ता या फिर एक उम्मीदवार के रूप में 
भाग लेने का मौका मिलता रहा है । 
मैं अपने लिए यह सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे हमारी पार्टी के विचारक दीनदयालजी, 
हमारी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता अटलजी और नानाजी देशमुख के साथ निकट से काम 
करने का मौका मिला; नानाजी ने हम सब के सामने यह सिद्ध कर दिखाया कि कैसे राजनीतिक 
गतिविधियों को ग्रामीण जनता के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ मिलाकर चलाया जा 


सकता है। 
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उन चार प्रधानमंत्रियों, जिन्होंने पाँच वर्ष या उससे अधिक समय तक शासन किया है, 
में से एक डॉ. मनमोहन सिंह पिछले नौ वर्षों से सत्ता में हैं। यदि लोकसभाई चुनाव अपने 
निर्धारित समय सन्‌ 2014 में होते हैं तो तब तक वह प्रधानमंत्री के रूप में दस वर्ष पूरे कर 
लेंगे। नेहरू परिवार से बाहरवाले व्यक्ति के लिए यह एक अद्वितीय उपलब्धि होगी । परंतु 
इससे भी अधिक अद्वितीय परंतु संदेहास्पद विशेषता यह भी होगी, कि स्वतंत्र भारत के 
राजीनीतिक इतिहास में वे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो लोकसभा के लिए कभी भी 
निर्वाचित न होकर भी इस पद पर रहे! 

साथ ही, मैं यह नहीं भूल सकता कि सन्‌ 2009 में जब मैंने डॉ. सिंह को देश का 
सर्वाधिक कमजोर प्रधानमत्री कहा था, तो मेरे ही कुछ सहयोगियों को लगा कि यह ज्यादा 
हो गया है। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि उनकी यही कमजोरी, जो उन्हें 10 जनपथ के 
सम्मुख गौण बनाती है, परिणामतया प्रधानमंत्री पद में निहित शक्तियों का उपयोग कर पाने 
में वह असफल हो रहे हैं। 


नाम अवधि दल 
श्री जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त, 1947-27 मई, 1964 कांग्रेस 

श्री गुलजारीलाल नंदा 27 मई, 1964-9 जून, 1964 कांग्रेस 

श्री लाल बहादुर शास्त्री 9 जून, 1964-11 जनवरी, 1966 कांग्रेस 

श्री गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी, 1966-24 जनवरी, 1966 कांग्रेस 
श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी, 1966-24 मार्च, 1977 कांग्रेस 

श्री मोरारजी देसाई 24 मार्च, 1977-28 जुलाई, 1979 जनता पार्टी 
श्री चरण सिंह 28 जुलाई, 1979-14 जनवरी, 1980 जनता पार्टी 
श्रीमती इंदिरा गांधी 14 जनवरी, 1980-31 अक्तूबर, 1984 कांग्रेस (आई) 
श्री राजीव गांधी 31 अक्तूबर, 1984-2 दिसंबर, 1989 कांग्रेस ( आई) 
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर, 1989-10 नवंबर, 1990 जनता दल 

श्री चंद्रशेखर 10 नवंबर, 1990-21 जून, 1991 जनता दल 
श्री पी.वी. नरसिम्हा रावा 21 जून, 1991-16 मई, 1996 कांग्रेस (आई) 
श्री अटल निहारी वाजपेयी 16 मई, 1996-1 जून, 1996 भाजपा 

श्री एच.डी. देवेगौडा 1 जून, 1996-21 अप्रैल, 1997 जनता दल 

श्री इंद्रकुमार गुजराल 21 अप्रैल, 1997-19 मार्च, 1998 ` जनता दल 

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च, 1998-22 मई, 2004 भाजपा 

ड तत करक क ्प्क्स्ा प मई, 2004-अभी तक कांग्रेस 
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पुनः, यही डॉ. मनमोहन सिंह की वह कमजोरी है, जिसके चलते यह इतिहास में दर्ज 
होगा कि भले ही व्यक्तिगत रूप से वह ईमानदार होंगे, परंतु जिस सरकार का वह एक 
दशक से नेतृत्व कर रहे हैं, वह स्वतंत्र भारत की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है और यह महज 
मीडिया रिपोर्टो के आधार पर नहीं अपितु अनेक न्यायिक निर्णयों और नियंत्रक महालेखाकार 
की अनेक रिपोर्टो से पुष्ट होता है । 
जैसाकि इस ब्लॉग की शुरुआत में मैने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन में अटलजी के 
साथ काम करने का अवसर मिलने को मैं अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ । मैं निश्चित रूप 
से मानता हूँ कि कोई भी राजनीतिक विश्लेषक जब अटलजी के 6 वर्षीय शासन का निष्पक्ष 
आकलन करेगा तो उसे स्वीकारना ही होगा कि 1998 से 2004 तक का एनडीए शासन 
उपलब्धियों से भरा है और उसे अक्षरश--कुछ भी गलत नहीं मिलेगा। उस अवधि को कुछ 
उपलब्धियों को यदि सार रूप में कहना है, तो वे निम्नलिखित हैं- 
1. प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही महीनों में भारत परमाणु हथियार संपन्न देश बना। 
2. आर्थिक क्षेत्र में सरकार ने आधारभूत ढाँचे-राजमार्गो, ग्रामीण सड़कों, सिंचाई, 
ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। 
3. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भारत को सुपर पॉवर बनाया। 
4. अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद, अटलजी ने एनडीए के 6 वर्षीय 
शासन में मुद्रास्फीति पर सफलतापूर्वक नियंत्रण रखा। 
5. 6 वर्षीय शासन सुशासन, विकास और गठबंधन का मॉडल था। 
. सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार को कोई चर्चा तक नहीं थी। 
7. नदियों को जोड़ने की महत्त्वाकांक्षी योजना को नींव एक टास्क फोर्स ने रखी, 
जिसके लिए एक कैबिनेट मंत्री को मुक्त कर इस कार्य में जुटाया गया। 
में इसे अटलजी की विशिष्ट विलक्षणता मानता हूँ कि इतनी उपलब्धियाँ होने के 
बावजूद मैंने कभी भी उनमें अहंकार या अहं को तनिक भी झलक नहीं पाई। इसलिए सन्‌ 
1947 से अब तक के प्रधानमंत्रियों के लेखा-जोखा को बात करते समय मैं कह सकता हूँ 
कि उनका कार्यकाल सबसे ज्यादा उपलब्धियों भरा रहा है। 


(2 मई, 2013) 
[] 
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एक बच्चे ने कहा, सम्राट्‌ तो नंगा है 


एंडरसन की रोचक कहानी ' दि एंपर्स न्यू क्लोज' (सम्राट्‌ के नए वस्त्र) मैंने पहली 
बार स्कूल के दिनों में पढ़ी थी। 

एंडरसन की कहानी दो बुनकरों के बारे थी, जिन्होंने सम्राट्‌ को एक नए वस्त्र की 
पोशाक देने का वादा किया था, जो सर्वथा सुंदर होने के साथ ही उसकी उल्लेखनीय विशेषता 
होगी कि वह अदृश्य रहेगी, जिसे कोई मूर्ख नहीं देख सकेगा। 

इन दोनों बुनकरों, जो वास्तव में ठग थे, को सुनकर सम्राट्‌, जो हमेशा अच्छे और महेँगे 
वस्त्रों का शौकीन था, ने सोचा कि यदि मैं इस कपड़े की बनाई गई पोशाक पहनूँगा तो मैं पता 
लगा सकूँगा कि मेरे राज में कौन व्यक्ति अपने पद के योग्य है और मैं चतुरों और मूर्ख में भेद 
कर सकूँगा। े 

कहानी का चरमोत्कर्ष तब आया जब सम्राट्‌ अपनी नई पोशाक को धारण कर अपनी 
प्रजा के सामने निकला, इनमें से अनेकों ने उसकी इस कथित असाधारण पोशाक को भूरि- 
भूरि प्रशंसा की, परंतु तभी एक बच्चा चिल्लाया कि सम्राट्‌ तो नंगा है! 

0 

सी.बी.आई. द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में यह स्वीकार किए जाने कि उसने कोयला घोटाले 
संबंधी जाँच रिपोर्ट को विधि मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साझा किया, पर सर्वोच्च 
न्यायालय ने उनके इस कृत्य के लिए उसे काफी लताड़ है। 

सी.बी.आई. को एक पिंजरे में बंद तोते की तरह बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 8 
मई के अपने निर्देश में सी.बी.आई. को सभी दवाबों और खींचतान के विरुद्ध डटकर खड़े 
होने को कहा। न्यायमूर्ति लोढा की अध्यक्षतावाली पीठ ने सी.बी.आई. के इस निवेदन पर 
सवाल उठाए कि भले ही विधि मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर कुछ महत्त्वपूर्ण 
बदलाव किए गए हैं, परंतु रिपोर्ट का मुख्य अंश नहीं बदला गया है। सर्वोच्च न्यायालय 
ने अपने आदेश में कहा है किं सरकारी अधिकारियों के सुझाव पर रिपोर्ट का मुख्य तत्त्व 
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(दिल) बदला गया । 


सरकार के कार्यकलापों के विरुद्ध विपक्ष के आक्रोश को व्यापक स्तर पर मीडिया ने 
भी प्रकट किया। संसद्‌ के सदनों को सामान्य 
रूप से चलाने हेतु विपक्ष की कम-से-कम माँग Mos hor ie 
यह थी कि विधि मंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए ० ३ 
और रेल मंत्री को बरखास्त किया जाए। 
संसद्‌ में इस वर्ष का बजट सत्र अपने 
अंतिम सप्ताह में पहुँच चुका था। कई दिनों से 
संसद्‌ में कामकाज नहीं हो सका था, क्योंकि 
लगभग समूचा विपक्ष कोलगेट और रेलगेट जैसे कार्टून 
महाघोटालों के लिए सरकार से जवाबदेही की माँग कर रहा था, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री 
(जब यह कोयला खदानों का आवंटन किया गया तब वह कोयला मंत्री थे), विधि मंत्री और 
रेल मंत्री के इस्तीफे की माँग। 
बेशर्मी से अपने दोनों मत्रियो का बचाव करते हुए, विशेष रूप से विधि मंत्री का, जिन्हें 
सरकार से हटाने से प्रधानमंत्री का पद पर बने रहना असंभव हो जाता, सरकार ने संसद्‌ की 
कार्यवाही 10 मई के बजाय दो दिन पूर्व यानी 8 मई को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित 
कर दी। 
समाचार-पत्रों और टीवी चैनलों द्वारा को गई निंदात्मक टिप्पणियों में मैं मेल टुडे में 
आर. प्रसाद के कार्टून से विशेष रूप से प्रभावित हुआ, जो कि उपर्युक्त वर्णित हंस एंडरसन 
की रोचक कहानी पर आधारित है । मुझे पता नहीं कि प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्षा ने इसे 
देखा है या नहीं । 
इस कार्टून ने मुझे 1975-1977 के 
आपातकाल के दौरान अबू द्वारा बनाए गए कार्टून 
का स्मरण करा दिया, जिसमें राष्ट्रपति फखरुद्दीन 
अली अहमद को एक बाथ टब में लेटे दिखाया गया 
और वह उनको हस्ताक्षर के लिए दस्तावेज दे रहे 
अपने सहायक को कह रहे हैं, यदि और अधिक 
अध्यादेश हैं तो उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए 
कहिए! उस समय सरकार या आपातकाल के 
आलोचक अनेक समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को या तो प्रतिबंधित कर दिया गया या जबरदस्ती 
बंद करा दिया गया । परंतु उन दिनों प्रकाशित होनेवाली एक मात्र काटून पत्रिका 'शंकर्स वीकली ' 
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ने स्वयं ही प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया । 31 अगस्त, 1975 को अपने अंतिम संपादकीय 
फेयरवेल (विदाई) शीर्षक से संपादक ने निम्नलिखित शानदार लेख लिखा-- 
संपादकीय में आपातस्थिति का नाम तक नहीं लिया गया, लेकिन उस समय 
के तानाशाही शासन की इससे ज्यादा कटु निंदा और नहीं हो सकती थी। संपादकीय 
निम्न है-- 
हमारे पहले संपादकीय में हमने रेखांकित किया था कि हमारा काम हमारे पाठकों को 
हँसाना होगा-दुनिया पर, आडंबरपूर्ण नेताओं, कपटपूर्ण आचरण, कमजोरियों और अपने 
पर। पर ऐसे हास्य को समझनेवाले और विनोदी स्वभाव रखनेवाले लोग कैसे होते हैं? ये ऐसे 
लोग हैं, जो व्यवहार में निश्चित सभ्यता व लोकाचार रखते हैं तथा जहाँ सहिष्णुता और दयालुपन 
का भाव होता है। अधिनायकवाद हँसी को नहीं बरदाश्त करता, क्योंकि लोग तानाशाह पर 
हसेंगे और वह नहीं चलेगा। हिटलर के शासन काल में, कभी प्रहसन नहीं बना, कोई अच्छा 
कार्टून नहीं था, न ही पैरोडी थी या मजाकिया नकल भी नहीं थी। 
इस दृष्टि से, दुनिया और दुःखद रूप से भारत असंवेदनशील, गंभीर और असहनशील 
होता जा रहा है । हास्य जब भी हो तो संपुटित होता है । भाषा अपने आप में काम करने लगती 
है। प्रत्येक व्यवसाय अपनी शब्दावली विकसित कर रहा है। अर्थशास्त्री बंधुओं के समाज से 
बाहर एक अर्थशास्त्री अजनबी है, अनजाने क्षेत्र में हिचकिचाकर बोल रहा है, अपने बारे में 
अनिश्चित, गैर-आर्थिक भाषा से भयभीत है। यही वकीलों, डॉक्टरों, अध्यापकों, पत्रकारों 
और उनके जैसों का हाल है। 
इससे ज्यादा खराब यह है कि मानवीय कल्पना वीभत्स और विकृत रूप में परिवर्तित 
होती प्रतीत होती है। पुस्तकें और फिल्में या तो हिंसा या सेक्स के भटकाव पर हैं । अनचाही 
घटनाओं और कृत्यों से लगनेवाले झटके के बिना लोग जागरूक होते नहीं दिखते। लिखित 
शब्दों और समाज पर सिनेमा का अंतर्सवाद हो या न हो, समाज इन प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त 
करता है । लूट-मार, अपहरण आदि अपराध नित्य हो रहे हैं और राजनीतिक कलेवर चढ़ाकर 
इन्हें सामाजिक स्वीकार्यता भी दी जा रही है। 
परंतु शंकर्स वीकली एक पक्की आशावादी है। हम निश्चिंत हैं कि वर्तमान परिस्थितियों 
के बावजूद दुनिया खुशहाल और अधिक तनाव रहित स्थान बनेगी । मनुष्य को आत्मा अंततः 


मौत की शक्तियों पर हावी होगी और जीवन इतना पल्लवित होगा, जहाँ मानवता अपना उच्चतम 
करेगी । कुछ इसे भगवान्‌ पुकारते हैं। हमें इसे मानव नियति कहना पसंद 


उद्देश्य हासिल व 
करते हैं । इसी विचार के साथ हम आप से विदा ले रहे हैं और आपके उज्ज्वल भविष्य को 
कामना करते हैं । (9 मई, 201 3 
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कर्नाटक का सबक भाजपा और 
कांग्रेस, दोनों के लिए 


कक में मिली पराजय का मुझे दु:ख है। लेकिन मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ। आश्चर्य 

तब होता जब हम विजयी हुए होते। 

वर्तमान में, मुझे लगता है कि कर्नाटक के नतीजे भाजपा के लिए एक गंभीर सबक 
हैं। एक प्रकार से यह कांग्रेस के लिए भी सबक है। हम दोनों के लिए आम आदमी का 
सबक है--आम आदमी को अपनी जेब में पडा मानकर मत चलिए । हो सकता है कि वह 
स्वयं कई मौकों पर नैतिक आचरण से इतर व्यवहार करता है, परंतु राष्ट्रीय मामलों के शीर्ष 
पर बैठे हुए लोगों के अनैतिक आचरण पर अत्यंत क्रोधित होता है। यही मुख्य कारण है, 
जिसके चलते इन दिनों सामान्य तौर पर राजनीतिज्ञों के प्रति गहन वितृष्णा का भाव बना 
हुआ है। 

यदि भ्रष्टाचार कर्नाटक में नाराजगी का कारण बना है, तो क्यों नहीं यही भावना नई 
दिल्‍ली में भी महसूस की जाएगी? 

वास्तव में, में मानता हूँ कि कोलगेट और 
रेलगेट कांडों में लिये गए निर्णयो में कर्नाटक 
के नतीजों ने ठोस निर्णायक योगदान दिया है! | 
कर्नाटक चुनावी नतीजों से पूर्व कांग्रेस पार्टी 
इन दोनों घोटालों में कुछ भी न करने का मन 
बनाकर बैठी थी, भले ही इसके चलते बजट 
सत्र का दूसरा भाग व्यर्थ चला जाए। 

इस तरह के समाचार प्रकाशित हुए हैं 
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कि हम कर्नाटक इसलिए हारे, क्योंकि हमने येदुरप्पा को पार्टी से बाहर कर दिया था। मुझे 
कुछ प्रमुख स्तंभकारों की ये टिप्पणियाँ देखने को मिलीं-देखो, कैसे सोनियाजी ने वीरभद्र 
सिंह पर लगे आरोपों को दरकिनार कर कांग्रेस के लिए फायदा पाया। कर्नाटक में उठाए 
गए सैद्धांतिक फैसले पर भाजपा को अपने आप पर गर्व है। नतीजा सामने है कि भाजपा 
ने दक्षिण में जमाई अपनी जमीन को खो दिया। 

सर्वप्रथम, भाजपा ने येदुरप्पा को बाहर नहीं निकाला; उन्होंने स्वयं ही पार्टी छोड़ी और 
केजीपी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाने का निर्णय किया। वास्तव में, जब यह 
स्पष्ट हो गया था कि वे खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यदि तभी पार्टी ने तुरंत कड़ी 
काररवाई की होती तो हालात आज कुछ और होते। 

लेकिन अनेक महीनों तक उनकी कारगुजारियों को नजरअंदाज कर किसी तरह उन्हें 
मनाने के प्रयास होते रहे। इसके लिए तर्क दिया जाता रहा कि यदि पार्टी ने व्यावहारिक 
दृष्टि नहीं अपनाई तो वह दक्षिण में अपनी एकमात्र सरकार को गँवा देगी। 

इस अवधि में अकसर मैं पार्टी के अपने सहयोगियों को बताया करता था कि ऐसा 
संकट प्रारंभिक वर्षों में राजस्थान में भी आया था। भाजपा की पूर्ववर्ती जनसंघ की स्थापना 
सन्‌ 1951 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने सन्‌ 1952 के प्रथम आम चुनावों से पहले 
को थी। 

स्वतंत्रता के पहले दशक (1947-57) के दौरान राजस्थान जनसंघ का एक पदाधिकारी 
होने के नाते मैं सन्‌ 1952 के चुनावों में पार्टी की शानदार सफलता का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ 
और बाद में उत्पन्न हुए संकट का भी। 

सन्‌ 1952 में जनसंघ ने तीन लोकसभाई और सभी राज्य विधानसभाओं में 35 सीटें . 
जीती थीं। इन तीन सीटों में से दो पश्चिम बंगाल (डॉ. एस.पी. मुकर्जी और श्री दुर्गा चरण 
बनर्जी) और एक राजस्थान (बैरिस्टर उमाशंकर त्रिवेदी) से थीं। 

राज्य विधानसभाओं की कुल 35 सीटों में से 9 पश्चिम बंगाल और 8 राजस्थान से 
मिली थीं। राजस्थान में पार्टी के सम्मुख उपजा संकट यह था कि पार्टी ने अपने चुनाव 
घोषणा पत्र में जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन का वादा किया था; लेकिन राजस्थान में चुने गए 
आठों विधायक स्वयं जागीरदार थे। 

जब राज्य विधानसभा शुरू हुई तो कांग्रेस पार्टी ने अपना स्पीकर बनाया और डिप्टी 
स्पीकर पद जनसंघ को दिया। श्री लाल सिंह शक्‍तावत डिप्टी स्पीकर चुने गए। 

विधानसभा के पहले ही सत्र में कांग्रेस पार्टी ने जो विधेयक प्रस्तुत किए, उनमें से एक 
था जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन का। जब हमने अपनी पार्टी के विधायकों को पार्टी के 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


114 लालकृष्ण आडवाणी 


घोषणा-पत्र में किए गए वादे की ओर ध्यान दिलाते हुए इस विधेयक को समर्थन देने को 
कहा तो उनमें से अधिकांश ने साफ इनकार कर दिया । 
हमने नई दिल्ली में डॉ. मुकर्जी को फोन पर इस संकट की जानकारी दी । उन्होंने कहा 
कि वे स्वयं जयपुर आकर विधायकों से बात करेंगे । 
मैं उन दिनों को और उस तनाव को, जो उस दौर में हमने झेला, को कभी नहीं 
भूल सकता। जब डॉ. मुकर्जी वहाँ पहुँचे तो तनाव और बढ़ गया। 8 में 6 विधायक 
चुपचाप अपने-अपने क्षेत्रों में चले गए। इनमें नवनिर्वाचित डिप्टी-स्पीकर भी शामिल थे। 
जो दो विधायक वहाँ थे, वे डॉ. मुकर्जी से मिले और उन्हें सूचित किया कि वे पार्टी 
के निर्णय का पालन करेंगे; जबकि शेष विधायकों ने इस प्रस्तावित विधेयक के विरोध 
का मन बनाया। 
डॉ. मुकर्जी ने पार्टी के पदाधिकारियों को परामर्श दिया कि इन असंतुष्टों को मनाने का 
एक और अंतिम प्रयास किया जाए, लेकिन यदि वे तब भी नहीं मानते तो उनके विरुद्ध 
अनुशासनात्मक काररवाई करने में संकोच न करें। 
यह आसान निर्णय नहीं था। हम उस समय के महासचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय 
के सतत संपर्क में थे। में यह कभी नहीं भूल सकता कि 8 में से 6 विधायकों को निष्कासित 
करने का निर्णय पार्टी ने किया। जो दो शेष बचे थे, उनमें से एक थे स्वर्गीय श्री भेरों सिंह 
शेखावत, जो तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और बाद में भारत के उपराष्ट्रपति पद 
तक पहुँचे। देश में ऐसे कितने दल होंगे, जो इस तरह के निर्णय लेने की हिम्मत रखते हों? 
और जनसंघ ने ऐसी हिम्मत अपने शैशवकाल में ही दिखाई ! 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसे अनेक उदाहरण गिनाए जा सकते हैं, जब अन्य दलों 
ने गंभीर दुराचारों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हमें यह अहसास रहना चाहिए कि लोग 
जिस पैमाने पर भाजपा को तोलते हैं, वह दूसरी पार्टियों के नजरिए से अलग है! वह 
इसलिए कि इन वर्षो में हमारे शानदार कामों से जनता में हमसे बड़ी आशाएँ पैदा हुई हैं, 
इसलिए एक छोटी सी भी असावधानी हमारे लिए महँगी साबित हो सकती है। और कर्नाटक 
संकट से निपटने में हमारा रुख किसी भी रूप में एक छोटी असावधानी कदापि नहीं था। मैं 
निरंतर कहता रहा हूँ कि कर्नाटक से निपटने में हमारी दृष्टि पूर्णतया अवसरवादी थी। 


टेलपीस 


आज के ' पायनियर' दैनिक के मुख पृष्ठ पर एक बॉक्स प्रकाशित हुआ है, जिसका 
शीर्षक है-- (570७ 10 ?\) ? इसमें कहा गया है कि श्रीमती सोनिया गांधी शीघ्र ही पार्टी के 
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वरिष्ठ नेताओं से मिलकर मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करेंगी । 
क्या प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट के बारे में निर्णय लेने का अधिकार छोड़ दिया है? 
दो केंद्रीय मंत्रियो के हटाए जाने संबंधी आज प्रकाशित समाचारों में मुख्यतया यह भाव है 
कि सोनियाजी ने ही प्रधानमंत्री से इन दोनों लोगों को हटवाया। 
तनिक आत्मसम्मान का भी तकाजा है कि प्रधानमंत्री समय की माँग को समझें और 


शीघ्र चुनावों का आदेश दें। 
(12 मई, 2013) 
ग 
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इंटरनेट क्रांति की चुनौतियाँ 


गाः सप्ताह एक मित्र ने मुझे इंटरनेट ( अंतरताना) से संबंधित एक उत्कृष्ट पुस्तक भेजी, 
सत्य यह है कि हाल ही के वर्षों में जिन उत्तम पुस्तकों को पढ़ने का मौका मिला, यह 
उनमें से एक है । पुस्तक का शीर्षक है ' दि न्यू डिजिटल एज'। इस पुस्तक पर की गई टिप्पणियों 
में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की टिप्पणी भी समाहित है, जिसमें वह कहते हैं- 
यह पुस्तक इंटरनेट द्वारा सृजित को जा रही नई दुनिया की प्रकृति और इसकी 
चुनौतियों, दोनों को परिभाषित करती है। यह जन्म ले रही एक प्रौद्योगिक क्रांति का वर्णन 
करती है। हम इसे कैसे माप पाते हैं, यह देशों, 
समुदायों और नागरिकों के लिए चुनौती हे । इरिक 
चमस्मिट (871० 5011101) और जारेड कोहेन 
(Jared Cohen), इन दोनों से ज्यादा और कौन 
इसके तात्पर्य को अच्छी तरह से जान सकता है। 
इरिक चमस्मिट, गूगल के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन cf 
हैं और जारेड कोहेन इस पुस्तक के सहयोगी लेखक शर पमस्मिट जारेड कोहेन 
होने के साथ-साथ गूगल आइडियाज के निदेशक हैं। 
लेखक द्वारा लिखी गई प्रस्तावना का शुरुआती वाक्य है-इंटरनेट उन कुछ चीजों में से 
है, जिसे मनुष्यों ने बनाया, लेकिन वे इसे वास्तव में समझते नहीं हैं। 
प्रस्तावना के अंतिम पैराग्राफ में लिखा है-- 
यह पुस्तक गजेट्स, स्माल फोन एप्स या आर्टिफिशियल. इंटेलीजेंस के बारे में 
नहीं है, यद्यपि इन प्रत्येक विषयों के बारे में चर्चा की जाएगी 
सर्वाधिक यह पुस्तक नए डिजिटल युग में मार्गदर्शक मानवीय हाथ के महत्त्व के बारे 
में है। संचार प्रौद्योगिको जिन सभी संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है, उनका अच्छे या 
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बुरे उपयोग का सारा दारोमदार लोगों पर निर्भर करता है। भूल जाइए उन सभी बातों को, जो 
मशीनों के प्रभावी होने से उठती हैं। हमारे लिए मुख्य है कि भविष्य में क्या होगा? 
मार्च, 2011 में चेन्नई से प्रकाशित हिंदू ने भारत की विदेश नीति और घरेलू मामलों से 
संबंधित रिपोर्टो की शृंखला प्रकाशित करना शुरू किया था, जिनके चलते भारतीय पाठकों को 
विकीलीक्स नाम के संगठन से घनिष्ठ परिचय हुआ। 15 मार्च, 2011 को हिंदू के तत्कालीन 
मुख्य संपादक एन. राम ने लिखा-- 
आज से हिंदू अपने पाठकों के लिए ऐसी शृंखला शुरू कर रहा है, जो इसके पाठकों 
को भारत की विदेश नीति और घरेलू मामलों, कूटनीति, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक और बौद्धिक पक्ष की अप्रत्याशित अंतरंग जानकारी देगी, जिसे अमेरिकी 
राजनयिकों ने वॉशिंगटन डीसी में विदेश विभाग को भेजे गए केबलोंमें प्राप्त, प्रत्यक्षदर्शी, 
जुटाई गई, परिभाषित, टिप्पणियों सहित सँजोया गया था। 
विषयों, मुद्दों और इंडिया केबल्स में वर्णित व्यक्तियों का दायरा अद्भुत है। जबकि 
दक्ष राजनयिकों की दृष्टि बहुधा सदैव अपने लक्ष्य पर थी=विकसित होते भारत-अमेरिकी 
सामरिक रिश्ते और इसमें सहायक या रोड़ा अटकानेवाली हर चीज-इस दायरे में शामिल 
है। भारत के अपने पड़ोसियों से रिश्ते, रूस, यूरोपियन यूनियन, ईस्ट एशिया, इजराइल, 
फिलस्तीन, ईरान और समूचा पश्चिम एशिया, अफ्रीका, क्यूबा और संयुक्त राष्ट्र । गुप्तचर 
सूचनाओं का आदान-प्रदान, निर्यात नियंत्रण, मानवाधिकार, भारतीय नौकरशाही, पर्यावरण, 
अफगान-पाक और बहुत कुछ | 26/11 पर विशेष फोकस है, कश्मीर, पाकिस्तान श्रीलंका, 
नेपाल, बँगलादेश और म्याँमार के प्रति भारत की नीति किधर जा रही है।सभी दलों के राजनीतिक, 
कूटनीतिज्ञ और सभी अधिकारी, जासूस, व्यवसायी, पत्रकार, व्यस्ततम लोग, बड़े-बड़े और 
छोटे-छोटे लोग विकीलीक्स के भारत संबंधी केबल्स में है--जो अमेरिकी दूतावास और कांसुलेट 
के 5100 केबल्स हैं, जो भारत के संदर्भ में प्रासंगिक हैं (सभी भारत से नहीं भेजे गए हैं) और 
विस्मयकारी 6 मिलियन शब्दों में फैले हैं। 
समाचार-पत्र के बहुत से पाठकों की भाँति मैं भी विकीलीक्स के मुख्य संपादक द्वारा 
गुप्त दस्तावेजों में सेंध लगाकर रहस्योद्घाटित को गई जानकारियों से काफी प्रभावित हुआ। 
इसलिए ब्रिटेन में एसांजे के नजरबंद किए जाने से मैं काफी दुःखी हुआ। 
चमस्मिट और कोहेन ने नजरबंदी के दौरान एसांजे से साक्षात्कार किया। 


पुस्तक में लिखा है-- ( 
साक्षात्कार के दौरान एसांजे ने इस विषय पर अपने दो मूल तर्का को साझा किया। 


पहला, हमारी मानव सभ्यता हमारे संपूर्ण बौद्धिक जीवन इतिहास (रिकॉर्ड) पर बनी है; 
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अतः रिकॉर्ड जितना संभव हो, उतना बड़ा होना चाहिए, 
जो हमारे अपने समय को आकार दे सके तथा भावी पीढ़ियों 
को सूचित कर सके । दूसरा, क्योंकि विभिन्न पात्र सदैव 
अपने इतिहास को आत्म-सम्मान की खातिर नष्ट करने 
या सँवारने का प्रयास करते हैं, अतः सबका जहाँ तक | _ 
संभव हो सके, जो सत्य चाहते हैं और उसे महत्त्व देते हैं 
को रिकॉर्ड को नकारने से बचाने, और फिर इस रिकॉर्ड जुलियन एसांजे 
को जहाँ तक संभव हो, सभी लोगों को सभी जगह सुलभ और शोधयोग्य बनाना चाहिए। 
एसांजे के इस अवतार ने स्वाभाविक रूप से मुझे सत्तर के दशक में हमारे आपातकाल 
के प्रकरण का स्मरण करा दिया, जब एक लाख से ज्यादा विपक्षी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय 
सुरक्षा के लिए खतरा मानकर जेलों में दूँस दिया गया। इस पृष्ठभूमि में, इसलिए मैं इस मत 
का समर्थन करता हूँ कि इंटरनेट इत्यादि पर सभी नियंत्रण अवांछनीय हैं और इसलिए एसांजे 
के उपर्युक्त तर्को से सहमत हूँ तथा उनके विचार को समर्थन देता हूँ कि व्यापक पारदर्शिता 
एक ज्यादा न्यायसंगत, सुरक्षित और स्वतंत्र विश्व बनाएगी। 
मैं अवश्य ही यह मानता हूँ कि इस पुस्तक ने मेरे लिए एक चेतावनी दी है कि इंटरनेट 
और अन्य आधुनिक संचार उपकरणों द्वारा लाई गई क्रांति ने राष्ट्रों और वैयक्तिक नागरिकों 
को सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर परिणाम पैदा कर दिए हैं। 
मैंने चेतावनी शब्द का प्रयोग जोर देकर किया कि कैसे यह पुस्तक इंटरनेट जैसे आधुनिक 
संचार उपकरणों के प्रति मेरे सहज मोह को प्रभावित करती है, मुख्य रूप से मेरे दिमाग में इस 
पुस्तक का पाँचवाँ अध्याय है, जिसका शीर्षक है “दि फ्यूचर ऑफ टेररिज्म '। अध्याय की 
शुरुआत में ही लिखा है-- 
जैसाकि हमने स्पष्ट किया कि तकनीक एक समान अवसर हेतु सक्षम बनाने, 
लोगों को अपने लक्ष्यों के लिए प्रयोग करने हेतु शक्तिशाली औजार प्रदान करती हि; 
कभी अद्भुत रूप से रचनात्मक लक्ष्यों, लेकिन कभी-कभी अकल्पनीय विनाशकारी 
लक्ष्यों के लिए। अपरिहार्य सत्य यह है कि कनेक्टिविटी आतंकवादियों और हिंसक 
चरमपंथियों को भी फायदा देती है; जैसे यह फैलती है वैसे ही जोखिम भी | भविष्यगत 
आतंकवादी गतिविधियों में भरती से लेकर क्रियान्वयन जैसे भौतिक और वास्तविक 
पहलू शामिल रहेंगे। आतंकवादी समूह बम या अन्य माध्यमों से वार्षिक तौर पर हजारों 
लोगों को मारते रहेंगे। यह व्यापक रूप से लोगों, उन देशों के लिए बहुत बुरा समाचार 
है, जो पहले से ही भौतिक विश्व में अपनी मातृभूमि को बचाने में काफी मुश्किलों का 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


राष्ट्र सर्वोपरि 119 


सामना कर रहे हैं और कंपनियाँ निरंतर उनकी मार के दायरे में आएँगी। और निस्संदेह 
यह भयावह संभावना बनी रहेगी कि इनमें से कोई एक समूह परमाणु, रासायनिक या 
जैविक हथियार से युक्‍त हो जाए। 
इस पुस्तक के लेखकद्दय ने परिचय में उल्लेख किया है कि इस पुस्तक का विचार उन्हें 
सन्‌ 2009 में बगदाद में मिलने पर सूझा। दोनों इराक में इस महत्त्वपूर्ण सवाल से जूझ रहे थे 
कि एक समाज को फिर से बनाने में कैसे तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। 
आतंकवाद संबंधी अध्याय में वे कहते हैं सन्‌ 2009 में जब वे यात्रा कर रहे थे, तब 
उन्हें यह खयाल आया कि एक आतंकवादी बनना कितना सरल हो गया है। वे लिखते हैं कि 
आई ई डी (उन्नत विस्फोटक उपकरण) पहले महँगे थे। सन्‌ 2009 तक वे काफी सस्ते हो 
गए, नतीजतन एक बम का ट्रिगर मोबाइल फोन सेट के कंपायमान ( वाइब्रेट) से दूर से ही 
नंबर मिलाकर विस्फोट किया जा सकता है। 
एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन प्रकरण का संदर्भ देते हुए पुस्तक कहती है-- 
भविष्य में आतंकवादी पाएँगे कि तकनीक आवश्यक है लेकिन ज्यादा जोखिमवाली 
है। सन्‌ 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत का प्रभाव दरशाती है और आधुनिक 
प्रौद्योगिकी पर्यावरण से अलग-थलग रहकर गुफा के ठिकानेवाले आतंकवादी युग को 
समाप्त करती है। कम-से-कम पाँच वर्ष तक बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद के 
अपने ठिकाने में इंटरनेट या मोबाइल फोन के बगैर छुपा रहा। 
और भले ही ऑफ लाइन रहकर बिन लादेन पकड़े जाने से बचा रहा, लेकिन वह फलैश 
ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स और डीवीडी का प्रयोग अपनी जानकारी तरोजाता बनाए रखने के लिए 
किया करता था। इन उपकरणों ने उसे अल-कायदा के दुनिया भर में चल रहे ऑपरेशनों पर 
नजर रखने में सबल बनाया और उसके गुर्गों को उसके तथा सर्वत्र विभिन्न आतंकी गुटों के 
बीच बड़ी मात्रा में डाटा प्रदान करने में सहायता की | जब तक वह आजाद रहा, इन उपकरणों 
पर उपलब्ध सूचनाएँ सुरक्षित थीं और पहुँच से बाहर। लेकिन जब नेवी सील टीम सिक्स ने 
उसके घर पर धावा बोला, उन्होंने उसके उपकरणों को कब्जे में लिया, और न केवल उन्हें 
वांछित व्यक्ति पकड़ने में सफलता मिली अपितु उन सभी के बारे में भी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ 
मिलीं, जिनके संपर्क में वह था। 
इसी संदर्भ में एक और उदाहरण दिया गया है कि कैसे नए उपकरणों ने एक आतंकवादी 
ऑपरेशन को सफल बनाया, लेकिन अपने पीछे सन्‌ 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले, 
जिसमें दस नकाबपोश लोगों ने शहर को तीन दिन तक बंधक बनाकर रखा और अनेक विदेशियों 


सहित 174 व्यक्ति मारे गए, को फँसानेवाला वर्णन भी छोड़ा। 
बंदूकधारी पाकिस्तान में बैठे अपने सूत्रधारों से सामंजस्य बैठाने और हमला करने हेतु 
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तथा बुनियादी उपभोक्ता प्रौद्योगिकी-ब्लैकबेरी, गूगल अर्थ और वी.ओ.आई.पी. पर निर्भर 
थे, जो इस घटना का ताजा प्रसारण सेटेलाइट टेलीविजन पर देख रहे थे और समाचारों की 
मॉनीटरिंग कर सचमुच में सामरिक निर्देश दे रहे थे प्रौद्योगिकी ने इन हमलों को अन्य स्थिति 
की तुलना में ज्यादा घातक बना दिया, लेकिन एक बार जब (अंतिम और एकमात्र जीवित) 
बंदूकधारी पकड़ा गया, उसके पास जो सूचना थी और महत्त्वपूर्ण यह कि उसके साथियों के 
छोड़े गए उपकरणों ने जाँचकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक जाँच करते हुए पाकिस्तान में बैठे महत्त्वपूर्ण 


लोगों और स्थानों तक पहुँचाया, जो कि दूसरी स्थिति में अनेक महीनों तक पता ही नहीं 
चलते। 


टेलपीस 


सी आई ए के पूर्व डारेक्टर जनरल मिशेल हायडेन ' दि न्यू डिजिटल एज' उन सभी को 
पढ़ने के लिए अनिवार्य मानते हैं, जो डिजिटल क्रांति की गहराई को समझना चाहते हैं। 
यह पुस्तक कहती है कि दुनिया भर के अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को किसी 
रूप में सेंसरशिप, जिसे कोमल भाषा में फिल्टरिंग के नाम से जाना जाता है, का सामना करना 
पड़ता है । फिल्टरिंग के तीन मॉडल प्रचलित हैं--खुले तौर पर, संकोची और राजनीतिक तथा 
सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य । > 
खुले तौर पर--चीन दुनिया में सूचनाओं का सर्वाधिक उत्साही फिल्टर करनेवाला देश 
है। दुनिया भर में पर्याप्त लोकप्रिय समूचे प्लेटफॉर्म--फेसबुक, ट्विटर, टुमबलर--पर चीनी 
सरकार ने रोक लगाई हुई है। इसी प्रकार राजनीतिक दृष्टि से नाजुक थ्यानमन स्क्वेयर विरोध, 
दलाई लामा, तिब्बती अधिकार आंदोलन, 2011 में गूगल के चेयरमैन की बीजिंग यात्रा इत्यादि 
भी। 
हालाँकि तुर्की में चीन जैसी खुले तौर पर फिल्टरिंग नहीं है, परंतु तुकी सरकार का खुले 
इंटरनेट से संबंध सहज नहीं है। फिर भी लगभग 8000 वेबसाइट्स बगैर सार्वजनिक नोटिस 
या आधिकारिक सरकारी स्वीकृति के तुकी में ब्लॉक कर दी गई । 
राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य--पुस्तक इस श्रेणी में दक्षिण कोरिया, जर्मनी और 
मलेशिया जैसे देशों को रेखांकित करती है। यह फिल्टरिंग चुनिंदा है और कानून आधारित अत्यंत . 
विशेषीकृत सामग्री को सेंसरशिप से रोकने का न तो प्रयास करती है, न ही औचित्य दरशाती है। 


पुस्तक में इच्छा जाहिर की गई है कि यह तीसरा मॉडल समूचे विश्व का नियम बनना 
चाहिए। 


(23 मई, 2013) 
[] 
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मि रूप से स्कूल जानेवाला विद्यार्थी रहा हूँ, जिसने शायद ही कभी-कभार 
छुट्टी ली होगी । लेकिन मुझे याद है कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच देखने के लिए एक 
बार मैंने स्कूल से छुट्टी मारी और जहाँ तक मैं स्मरण कर पा रहा हूँ कि उसमें या तो विजय 
हजारे अथवा वीनू मांकड़ खेल रहे थे। 

तब से मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ। उन दिनों टेलीविजन नहीं था; अतः क्रिकेट प्रेमी 
कहीं भी खेले जा रहे महत्त्वपूर्ण मैचों का आनंद आल इंडिया रेडियो पर कमेंटरी सुनकर 
उठाया करते थे। मुझे स्मरण आता है कि कुछ वर्ष पूर्व बीबीसी ने मेरा एक इंटरव्यू किया 
था, जिसमें मेरी गैर-राजनीतिक रुचियाँ, जैसे फिल्में, पुस्तकें और क्रिकेट के बारे में पूछा 
गया था, इस दौरान मैंने उस युग के उत्कृष्ट कमेंटेटर एएफएस तल्यारखान को कमेंटरी की 
नकल करने का प्रयास किया था। 

इसलिए इन दिनों क्रिकेटरों को मुखपृष्ठ की सुर्खियाँ बनते देख मुझे गुस्सा आता है, 
क्योंकि यह सुर्खियाँ उनके द्वारा कोई रिकॉर्ड तोड़ने या बल्लेबाजी अथवा गेंदबाजी में 
कीर्तिमान बनाने के चलते नहीं अपितु मैच फिक्सिंग या स्पॉट-फिक्सिंग से दौलत बटोरने 
तथा इसी प्रक्रिया में सट्टेबाजों और जुआरियों के और भी अमीर बनने के कारण बन 
रही हैं! 

लाओ त्जु ईसा पूर्व छठी शताब्दी के एक महान्‌ चीनी दार्शनिक 
थे। उनकी सभी सीखें इस पर जोर देती हैं कि ठाठदार इच्छाओं से 
बढ़कर कोई बड़ी विपत्ति नहीं है। वे ऑफ लाओ त्जु' शीर्षकवाली 
पुस्तक में उनको उद्धूत किया गया है--लालच से बढ़ी कोई विपदा 


नहीं है। 
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हॉलैंड के एक दार्शनिक वेडेंडिक्ट स्पिनोझा ने धनलोलुपता और लिप्सा को न केवल 
पाप अपितु उसे पागलपन ठहराया है। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य को यह अहसास रहना 
चाहिए कि अंतिम समय में कोई कुछ अपने साथ नहीं ले जाता। 

“इंडियन एक्सप्रेस' में शेखर गुप्ता के वॉक विद टॉक साक्षात्कार सदैव पाठकों को 
काफी समृद्ध सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कभी भारत की 
क्रिकेट टीम के विकेट कोपर रहे फारूख इंजीनियर से एक सजीव साक्षात्कार किया है। 

इस पूर्व विकेट कोपर से किया गया साक्षात्कार पूर्ण पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है, 
जिसका बैनर शीर्षक एक पूर्व तेज गेंदबाज का यह वाक्य है-यदि आप तेज गेंदबाजी से 
डरते हो, तो बैंकिंग जैसे अन्य व्यवसाय में जाओ। 

आज की भारतीय क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग की छवि शुरुआती तेज रन लेनेवालों की 
है; उन दिनों में इंजीनियर एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे, जिन्होंने 46 गेंदों में एक सेंचुरी बनाई 
थी! समूचे साक्षात्कार में पूर्व और वर्तमान युग के क्रिकेट मैचों की तुलना करते हुए इसका 
भी उल्लेख हुआ कि आजकल कितने बेहतरीन बल्ले बनाए जाते हैं, जबकि फारूख के 
समय में हमारा तो ब्रुक बांड चाय का डब्बा था; कोई मिडिल था ही नहीं; स्वयं ही इसे तेल 
लगाना पड़ता था और यही सब वो जमाना था! 

निस्संदेह सर्वाधिक बड़ी बात तुलनात्मक रूप से यह उभरकर सामने आती है कि उन 
वर्षो में कभी किसी टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी पर ऐसे सवाल नहीं उठे कि उसने अपनी प्रतिभा 
का दुरुपयोग कर पैसा कमाया। वास्तव में, फारूख इंजीनियर का टीवी दर्शकों से परिचय 
कराते समय शेखर गुप्ता ने बताया-क्या आप जानते हैं कि एम.एस. धोनी से काफी पहले 
एक ऐसा भारतीय विकेट कोपर था, जिसके बालों का स्टाइल और जिसके जोरदार तरीके 

` पूरे भारत को दीवाना बना देते थे? 
इंजीनियर के बालों के स्टाइल का संदर्भ देते हुए शेखर गुप्ता ने कहा--आप अपने 
स्टाइल से प्रसिद्ध हो गए थे। आप एक बड़े ब्रिलक्रीम मॉडल थे। 
आजकल के क्रिकेटरों को कमाई को पृष्ठभूमि में यह ब्रिलक्रीम का संदर्भ समूचे 
साक्षात्कार में बार-बार आया | शेखर की टिप्पणी थी-लोग नहीं जानते होंगे ब्रिलक्रीम के 
बारे में। फारूख का उत्तर था-- 
ब्रिलक्रीम वास्तव में एक चीज थी, यदि ब्रिलक्रीम ने आपको एप्रोच किया तो 
आपकी जिंदगी बन गई। तब आप अच्छे दिखनेवाले सुअर हो या कुछ भी। और 


ब्रिलक्रीम ने वास्तव में मुझे 500 पौंड से ज्यादा दिए, बशर्ते मैं बगैर कैप के बल्लेबाजी 
करूँ! 
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साक्षात्कार में आगे चलकर वह स्मरण करते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलियाई और अन्य 
विदेशी हमें ब्लडी इंडियन कहकर पुकारा करते थे। फारूख कहते हैं- इससे मुझे नाराजगी 
होती थी, इससे में दु:खी होता था, क्योंकि में अपने भारतीय होने पर सोत्साह गर्व करता था। 
ओर अभी आइपीएल है, वे सब यहाँ पैसा कमाने आए हैं। साक्षात्कार के अंतिम पैराग्राफ 
निम्न है-- 
शेखर गुप्ता : फारूख, यदि टीम क्रिकेट के खेल में शानदार मोड़ लाई थी तो मैं 
देख सकता हूँ कि यह कैसे संभव हुआ। यह खेल में आप जैसे 
` लोगों की वह भावना और आनंद था। 
फारूख इंजीनियर : खेल में बिना कोई पैसे लिये। 
शेखर गुप्ता : ब्रिलक्रीम से मिले कुछ हजार पौंड के सिवाय, और वह भी कपिल 
देव द्वारा पॉमोलिव के लिए किए जाने से काफी पहले। 
फारूख इंजीनियर : ब्रिलक्रीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थी। पॉमोलिव स्थानीय। जब आप 
ब्रिलक्रीम मॉडल हो तो यह ऐसा था कि आप वोग पत्रिका के 
मुखपृष्ठ पर छप रहे हों, जो पूरी दुनिया में जाती है। इसलिए यह 
ब्रिलक्रीम जैसी थी। 
शेखर गुप्ता : अनेक दशकों से भारतीय क्रिकेट में एक महान्‌ अंतरराष्ट्रीय नागरिक 
आप जैसा है ही नहीं। अतः एक बार फिर से इस बातचीत को क्या 
विशेषता है। 
फारूख इंजीनियर : पूर्णतया आनंद। 
देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में सन 2008 के राष्ट्रमंडल खेलों से सुना जा रहा 
है, जिसके चलते हमारे राष्ट्र की काफी बदनामी हुई है । परंतु वर्तमान के दौर में अलग श्रेणी 
के नायकों के शामिल होने से यही तथ्य उभरता है कि इस गिरावट की जड़ में पैसा ही 
मुख्य है। 
किसी ने ठीक ही कहा है- धन रखना बहुत अच्छा है; यह एक मूल्यवान चाकर हो 
सकता है। लेकिन धन आपको रखे तो यह ऐसा है; जैसे कोई शैतान आपको पाल रहा है, 


और यह सर्वाधिक स्वार्थी और खराब किस्म का शैतान है। 
र (26 मई, 2013) 
| 
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गुआंतानामो बे बंदीगृह संबंधी 
ओबामा की दुविधा 


श्रो इंदिरा गांधी देश की एक प्रमुख प्रधानमंत्री रहीं, जिनके नेतृत्व में सन्‌ 1971 के 

युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर निर्णायक विजय हासिल की, और इसी के चलते 

पाकिस्तान का विभाजन हुआ तथा एक नए राष्ट्र बँगलादेश का जन्म हुआ। देश के विभिन्न 
प्रधानमंत्रियों की बैलेंसशीट को चर्चा करते हुए कुछ समय पूर्व के अपने ब्लॉग में मैंने लिखा 
था कि हालाँकि बँगलादेश का निर्माण श्रीमती गांधी के कार्यकाल की एक सकारात्मक 
घटना थी, परंतु 1975-77 के दौरान आपातकालीन शक्तियों का खुला दुरुपयोग, जिसके 

चलते स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ से देश की महानतम उपलब्धि--लोकतंत्र, समाप्ति के 
कगार पर पहुँचा, श्रीमती गांधी की बैंलेसशीर को प्रशंसा-योग्य नहीं ठहराता। 

में इसका स्मरण इसलिए करा रहा हूँ कि 'टाइम' पत्रिका के ताजा अंक (10 जून, 
2013) को आवरण कथा में राष्ट्रपति ओबामा को दुःखदायी दुविधा का उल्लेख किया गया 
है कि अमेरिका के बदनाम हो चुके बंदी कैंप-गुआंतानामो बे-जहाँ बुश प्रशासन ने सन्‌ 
2001 से चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियानों के तहत गिरफ्तार किए गए हजारों 
बंदियों को रखा गया है, का क्या किया जाए। 

“टाइम' का लेख वॉशिंगटन ब्यूरो के डिप्टी चीफ माइकल 
क्राउले द्वारा लिखा गया है, जिसकी शुरुआत इस वक्तव्य से 
होती है, '“बराक ओबामा सिर्फ एक पूरे दिन के राष्ट्रपति रहे 
हैं जब 22 जनवरी, 2009 को उन्होंने केंद्रीय अभियान वायदे 
पर अमल किया।'' यह तर्क देते हुए कि अमेरिका के संस्थापक 
भी इस पर सहमत होंगे कि अमेरिकी अवश्य ही “ व्यवहार के 
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उन मूल स्तरों का पालन तभी नहीं करेंगे, जब आसानी हो अपितु उस समय भी करेंगे जब 
इन पर अमल करना कठिन हो, '' राष्ट्रपति ने गुआंतानामो बे बंदीगृह को बंद करने के एक 
सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए और कहा कि इन्हें बंद करना अमेरिका के उन 'नैतिक 
उच्च आधारों' को पुनर्स्थापित करेगा, जो कि बुश कार्यकाल के दौरान अल-कायदा के 
विरुद्ध चलाए गए अभियान में तिरोहित हो गए थे। 
लेख में ओबामा द्वारा मई, 2009 में कहे गए वाक्यों को उद्धृत किया गया है--'' मैं 
आपको बता सकता हूँ कि ऐसी समस्या के बहाने का गलत उत्तर समाप्त हो जाएगा। मैं 
इसका निर्णय किसी और के लिए नहीं टालूँगा। इसके समाधान की जिम्मेदारी मेरी है।'' 
लेख कहता है--'' चार वर्ष बाद भी गुआंतानामो बे अभी भी है--और इसके 166 कैदियों 
द्वारा व्यापक भूख हड़ताल और असहयोग के बीच ओबामा फिर से अपनी वह जिम्मेदारी 
पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। 
ड्रोन हमलों सहित आतंकवाद विरोधी नीतियों संबंधी 23 मई के अपने संबोधन में 
ओबामा ने घोषणा की कि 9/11 के बाद के आतंकवाद विरोधी युद्ध के पश्चात्‌ अमेरिका के 
बदनाम हुए प्रतीक को बंद करने के पहले प्रयास में आनेवाली राजनीतिक बाधाओं के 
पश्चात्‌ वह एक नई शुरुआत करेंगे। ओबामा ने कहा, '' (इतिहास) आतंकवाद के विरुद्ध 
हमारे संघर्ष के इस पहलू पर कठोर निर्णय देगा और हम उन सबके प्रति, जो इसे समाप्त 
करने में असफल रहे हैं।'' 
“टाइम ' में लेख में आगे लिखा गया है-- 
लेकिन ओबामा को अपनी प्रसिद्ध वाकूपटुता के अनुरूप कडाई से आगे बढ़ना 
होगा। इन्हें रिहा करने या अमेरिकी बंदीगृहों में उन दर्जनों लोगों, जिन्हें खतरनाक 
आतंकवादी समझा जाता है, चाहे वे न हों--को लाने का विरोध अभी भी काफी है। 
यह संभावना पूछे जाने पर कि क्या राष्ट्रपति पद से निवृत्त होने से पहले ओबामा 
गुआंतानामो को बंद कर सकेंगे, इस पर डेविड रेमेज, जो कि 18 गुआंतानामो कैदियों 
के वकील हैं, का कहना है, 'जीरो' । 
गुआंतानामो में बंदी रखे गए आतंकवादियों या संदिग्ध आतंकवादियों के वकील द्वारा 
प्रकट किए गए विचारों को मैं खुलकर अपनाने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन मैं यह भी मानता 
हूँ कि ओबामा अपने चुनावी वादे को तभी पूरा कर सकते हैं जब यदि उन्हें इसके लिए 
पर्याप्त जनसमर्थन मिले। आज के परिदृश्य में अमेरिकी सरकार ऐसा करती प्रतीत नहीं 


होती। 
भारत में हमने देखा है कि सन्‌ 1977 के चुनावी नतीजों, जिन्होंने श्रीमती गांधी को यह 
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अहसास कराया कि अदालत के एक फैसले के गंभीर आयामों से अपने को बचाने के लिए 
उन्होंने जब संविधान के आपातकाल प्रावधानों का ढिठाई से दुरुपयोग किया, तो वे कितनी 
गलत थीं। दूसरी ओर ओबामा के संदर्भ में, 9/11 की पृष्ठभूमि में उनकी दुविधा वास्तव में 
सत्य है और समझ में आनेवाली भी है दूसरी ओर वह गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं 
कि आतंकवाद के ऊपर उनके देश द्वारा विजय पाने के संकल्प में कोई कमी न आने देते हुए 
कैसे इसे सुलझाया जाए, यह उनकी ईमानदारी को प्रकट करता है। 
इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि माइकल क्राऊले के आवरण पृष्ठ पर शीर्षक है-- 
“व्हाई गिटमो विल नेवर क्लोज' और साथ में एक उपशीर्षक है-- राष्ट्रपति ओबामा विवादास्पद 
बंदीगृह को बंद करना चाहते हैं लेकिन उन नीतियों को नहीं, जिनका वह प्रतिनिधित्व 
करते हैं।' 
(4 जून, 2013) 
J 
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विश्‍वारूप-एक शानदार फिल्म 


थ्वीराज रोड के हमारे निवास पर चंदन की लकडी में उकेरी गई एक अत्यंत मनोहारी 

८ शिल्पाकृति रखी हुई है, जिसमें श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीताज्ञान दे रहे हैं, और 

इस प्रक्रिया में वे उन्हें अपने विश्वारूप दर्शन दे रहे हैं। ४ 
इस मूर्ति, जिसे चिकमंगलूर (कर्नाटक) के कलाकार ने बनाया है, की ज्यादा महत्त्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि इस विश्वारूप के पार्श्व भाग में द्रौपदी चीरहरण और बाण-शय्या पर पडे 
ड » भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश देने जैसे महाभारत के अनेक 
॥ दृश्य न केवल उकेरे गए हैं, मत्स्यावतार और कुर्मावतार के 
¦ | $| सभी दशावतारों से लेकर कृष्ण और कल्कि तक शामिल हैं। 
॥ एक पखवाड़े या उससे कुछ समय पूर्व मुझे कुछ मीडिया 
रिपोर्ट देखने को मिलीं, जिनमें बताया गया था कि तमिलनाडु 
के उत्कृष्ट फिल्म निर्माता और निदेशक कमल हासन द्वारा 
विश्वरूपम (तमिल में) और विश्वारूप (हिंदी) शीर्षक से बनाई 
गई फिल्म संबंधी कुछ विवाद पैदा हुआ है । नतीजा यह हुआ 
कि तमिलनाडु सरकार ने पहले फिल्म को प्रतिबंधित किया, 
और बाद में कुछ दृश्यों को हटाकर इसके प्रदर्शन की अनुमति 
दी। जब से मैंने यह समाचार पढ़ा, तब से मुझे इस फिल्म को 

— देखने को इच्छा हुई। 

[शला पिछले सप्ताह, मुझे कमल हासन का फोन आया, जिसमें 
उन्होने स्वयं मुझे सूचित किया कि वह कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ रहे हैं और जब वह 
यहाँ होंगे तब किसी भी दिन आप मेरी फिल्म देखना चाहें, तो मुझे अच्छा लगेगा। 

इसलिए 3 जून को अपने परिवार और कुछ मित्रों के साथ मुझे इस शानदार फिल्म को 
देखने का मौका मिला। फिल्म की विषय-वस्तु और तकनीकी विशेषता को लेकर मैं मानता 
हूँ कि पिछले कुछ वर्षो में मैंने जो फिल्में देखी हैं, उनमें यह एक सर्वोत्तम फिल्म है। 
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फिल्म एक जासूसी थ्रिलर है, जिसे लिखा भी है कमल हासन ने और मुख्य रूप से तीन 
देशों-अमेरिका, भारत और जार्डन में इसे फिल्माया गया है । 

फिल्म की स्क्रीनिंग के दो दिन बाद कमल हासन सिंधी कड़ी और चावल का स्वाद 
लेने के लिए हमारे घर आए। रात्रिभोज के पश्चात्‌ मैंने उन्हें कराची में अपने स्कूली दिनों की 
रोचक घटना सुनाई। 

यह कहानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एडॉल्फ हिटलर और बेंटिओ मुसोलिनी की भेंट 
के बारे में है, जिसमें हिटलर इटली के सुप्रीमो को बताते हैं कि दोनों द्वारा किए गए पापों की 
उन्हें मृत्यु के बाद काफी कीमत चुकानी होगी। जब मुसोलिनी ने अपने मित्र को बताया कि 
उनका अंतिम समय आएगा तो वह वेटिकन जाकर पोप से सहायता माँगेंगे, जिनके पास स्वर्ग 
जाने का ' पास' माना जाता है। हिटलर ने उन्हें कहा कि वे पोप को उनका भी नाम प्रस्तावित 
करें। इस किस्से के साथ कैंची का एक जोड़ा और कागज का टुकड़ा भी दिखाया जाता था, 
जिसमें कहानी के अंत में होता यह है कि दोनों फासिस्ट नेता नरक में पहुँच गए हैं और सिर्फ 
पोप ही स्वर्ग पहुँचते हैं। 

कमल हासन ने इस किस्से और कागज के दिखाए गए प्रदर्शन का आनंद लिया और 
मुझसे पूछा-क्या आपने 'ग्रे वॉल्फ-दि एस्केप ऑफ एडोल्फ हिटलर' पुस्तक पढ़ी है। 
पुस्तक के सह लेखक हैं प्रसिद्ध लेखक, फिल्म निर्माता और सैन्य इतिहास के क्षेत्र के जाने- 
माने फोटोग्राफर साइमन डूंस्टान; और तीस वर्षो से अधिक बीबीसी, स्काई न्यूज और रॉयटर 
के प्रसिद्ध टेलीविजन पत्रकार गेर्राड विलियम्स। 


टेलपीस 
कमल हासन ने जिस पुस्तक का वायदा किया था, वह उन्होंने मुझे भेजी । 350 पृष्ठोंवाली 
यह पुस्तक काफी शोधपरक है। दोनों लेखकों ने मिलकर सत्रह बार अर्जेटीना का दौरा किया, 
माना जाता है कि 1962 तक वे वहाँ रहे। 
इस पुस्तक का पिछला आवरण इस रूप में सार प्रस्तुत करता है-- 
शोधपरक पत्रकार गेर्राड विलियम्स तथा सैन्य इतिहासकार साइमन डूंस्ान ने वर्षो 
के अपने शोध पर यह निष्कर्ष निकाला कि बर्लिन से एडॉल्फ हिटलर का पलायन-- 
ऑपरेशन फ्यूरलैंड--को नाजियों ने 1943 से ही अत्यंत गोपनीयता से तैयार किया था। 
इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों और साक्ष्यों के अनुसार यह ऑपरेशन सफल रहा और हिटलर 
दक्षिण अमेरिका को पलायन कर गया, जहाँ वह 1962 में अपनी वास्तविक मृत्यु तक रहा। 


(9 जून, 2013) 
[| 
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डे एम. ऐंडरसन, यूनिवर्सिटी ऑफ वारबिक में अफ्रीकी इतिहास के प्रोफेसर हैं। 

इंटरनेशनल हेराल्ड टिब्यून के 14 जून, 2013 के संस्करण में इन प्रोफेसर महोदय का 
एक महत्त्वपूर्ण लेख 'एटोनिंग फॉर दि सिंस ऑफ एंपायर' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। 

लेख का सार यह है कि गत सप्ताह ब्रिटिश सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक फैसले में 
1950 के दशक में मऊ विद्रोह के दौरान जिन 5228 केनयाइयों को बंदी बनाने के समय 
प्रताड़ित किया गया, उन्हें मुआवजा देने का निर्णय किया है। प्रत्येक दावेदार को लगभग 
2670 पौंड (करीब 4000 डॉलर) मिलेंगे। 

डेविडसन की टिप्पणी है--पैसा नगण्य है। लेकिन इससे जो सिद्धांत स्थापित हुआ है, 
और जो इतिहास फिर से लिखा गया है, वह अथाह है। 

भारत भी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रमुख उपनिवेशों में से एक रहा है। यहाँ पर अनगिनत 
गुनाह किए गए। तब की सरकार द्वारा किया सर्वाधिक बर्बर अपराध था जलियाँवाला बाग 
का कत्लेआम | यह कत्लेआम 13 अप्रैल (रविवार), 1919 को अमृतसर में बैसाखी के दिन 
किया गया। गोली चलाने का आदेश ब्रिगेडियर-जनरल ई.एच. डायर ने दिया। डायर का 
मानना था कि कोई बड़ी बगावत होनेवाली है। 

यह जानकारी मिलने पर कि 15 से 20 हजार की संख्या में लोग जलियाँवाला बाग 
मैदान में इकट्ठे हो गए हैं तो डायर द्वारा 50 गोरखा बंदूकधारियों को वहाँ एकत्रित हुए 
पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर फायरिंग करने को कहा गया। फायरिंग तब तक जारी रही 
जब तक उनके पास गोलियों का स्टॉक समाप्त नहीं हो गया। डायर ने स्वयं बताया कि 
1650 राऊंड गोलियाँ चलाई गई--ब्रिटिश अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 379 लोग मारे 
गए, जबकि लगभग 1000 लोग घायल हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुमान के मुताबिक 
शिकार हुए लोगों की संख्या 1500 से ज्यादा थी, जिसमें से लगभग 1000 लोग मारे गए। 
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जनरल डायर द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को यह सूचना देने कि उन्हें 'क क्रांतिकारी 
सेना से मुकाबला करना पड़ रहा है, के बाद पंजाब के ब्रिटिश लेफ्टिनेंट-गवर्नर, माइकेल 
ओ डायर (७५118९) 0 9७५७) ने ब्रिगेडियर डायर को भेजे टेलीग्राम में लिखा, आपकी 
काररवाई ठीक है और लेफ्टिनेंट गर्वनर इसे स्वीकृति देते हैं। ओ डायर ने अनुरोध किया कि 
अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए, और इसे वायसराय लॉर्ड 
चेम्सफोर्ड ने लागू कर दिया। 

[_] 


13 मार्च, 1940 को लंदन के केस्टन हॉल में भारत के सुनाम (पंजाब) के रहनेवाले 
एक क्रांतिकारी ऊधम सिंह, जो अमृतसर की घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी या और स्वयं वहाँ 
घायल हो गया था, ने पंजाब के ब्रिटिश लेफ्टिनेंट-गवर्नर माइकेल ओडायर की गोली 
मारकर हत्या कर दी। अमृतसर कत्लेआम के समय ओ डायर वहाँ का गर्वनर था ही, जिसने 
न केवल डायर की काररवाई को स्वीकृति दी अपितु माना जाता है कि वह इसका मुख्य 
सूत्रधार भी था। ब्रिगेडियर-जनरल डायर स्वयं 1927 में मर गया था। 

ऊधम सिंह की काररवाई की भारत में अमृत बाजार पत्रिका जैसे राष्ट्रवादी समाचार- 
पत्रों ने सराहना की। आम लोगों और क्रांतिकारियों ने इसे गौरवान्वित कदम कहा। दुनिया 
भर में अधिकांश समाचार-पत्रों ने इस अवसर पर जलियाँवाला बाग के कत्लेआम को 
स्मरण करते हुए माइकेल ओ डायर को इस कत्लेआम का जिम्मेदार ठहराया । ऊधम सिंह 
को स्वतंत्रता के लिए लड़नेवाला और उसके कदम को लंदन के ' दि टाइम्स' तक ने भारतीय 


लोगों के दबे हुए आक्रोश की एक अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया। 
0 


ऊधम सिंह को गवर्नर ओ डायर को हळ 
हत्या के आरोप में 31 जुलाई, 1940 को | 
फाँसी दे दी गई। उस समय जवाहरलाल 
नेहरू और महात्मा गांधी सहित अनेकों ने 
ऊधम सिंह के कदम को नादान परंतु साहसी 
करार दिया। हालाँकि 1952 में नेहरू (तब 
के प्रधानमंत्री) ने ऊधम सिंह को निम्न शब्दों 
से सम्मानित किया (डेली प्रताप के ७ 
अनुसार)-- जलियावाला बाग स्मारक पर श्रद्धांजलि देते ब्रिटिश 

मैं शहीदे-आजम ऊधम सिंह को प्रधानमंत्री डेविड कैसरून 
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सम्मानपूर्वक सलाम करता हूँ, जिसने फाँसी के फंदे को गले लगाया, ताकि हम स्वतंत्र 
रह सकें। 

[] 

ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री डेविड कैमरून फरवरी, 2013 में तीन दिवसीय भारत की 
यात्रा पर आए थे और इस अवधि में वह अमृतसर भी गए। यहाँ वह न केवल स्वर्ण मंदिर 
गए अपितु जलियाँवाला बाग के कत्लेआम की जगह पर जानेवाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री 
बने। 

उस मैदान पर जहाँ अब शहीद स्मारक है, पर डेविड कैमरून ने पुष्प अर्पित किए और 
1920 में तत्कालीन वॉर सेक्रेटरी, विंस्टन चर्चिल द्वारा कहे गए शब्दों का स्मरण किया, 
जिसमें कत्लेआम को सरासर गलत कहा गया था। प्रधानमंत्री ने स्वयं टिप्पणी की कि यह 


कत्लेआम ब्रिटिश इतिहास में एक अत्यधिक शर्मनाक घटना है। 


(19 जून, 2013) 
[_] 
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स्वतंत्र भारत का पहला शहीद 


जञा ज 23 जून है। ठीक साठ वर्ष पूर्व 1953 में इसी दिन देश को जम्मू एवं कश्मीर 
राज्य से हृदय विदारक समाचार मिला कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी अब हमारे 
बीच नहीं रहे। 
मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि रात्रि के लगभग 2 बजे या उसके आस-पास मैं 
जयपुर के जनसंघ कार्यालय के बाहर किसी के दरवाजा खटखटाने और रोने की आवाज 
सुनकर नींद से जागा; और मैंने सुना कि आडवाणीजी, उन्होंने हमारे डॉ. मुकर्जी को मार 
दिया है! वह एक स्थानीय पत्रकार था, जिसको टिकर पर यह समाचार मिला और वह 
अपने को रोक नहीं पाया तथा हमारे कार्यालय आकर इस दु:ख में मेरे साथ शामिल हुआ। 
यह समाचार लाखों लोगों के लिए एक गहरा धक्का था। इस वर्ष की शुरुआत में डॉ. 
श्यामा प्रसाद को नवगठित पार्टी भारतीय जनसंघ का कानपुर में अखिल भारतीय सम्मेलन 
संपन्न हुआ था। इस सम्मलेन में राजस्थान से एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने का 
सौभाग्य मुझे मिला था। यहीं पर फूलबाग में इकट्ठे हुए हजारों प्रतिनिधियों को डॉ. मुकर्जी 
ने यह राष्ट्रभक्तिपूर्ण प्रेरक आह्वान किया था- एक देश में दो प्रधान दो निशान दो विधान; 
नहीं चलेंगे, नहीं चलेगे। 
कानपुर में ही पार्टी ने जम्मू एवं कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण को लेकर पहला 
राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का संकल्प लिया। डॉ. मुकर्जी ने तय किया कि वे इस आंदोलन 
का नेतृत्व आगे रहकर करेंगे-व्यक्तिगत रूप से शेख अब्दुल्ला के द्वारा लागू किए गए 
परमिट सिस्टम की अवज्ञा कर। उन्होंने यह भी निर्णय किया कि वे इस आंदोलन के लिए 
समर्थन जुटाने हेतु देश के विभिन्न हिस्सों में जाएँगे। अपने इस पूर्व अभियान, जो कि 
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रेलगाड़ी के माध्यम से हुआ, में उन्होंने श्री वाजपेयी को अपने साथ रहने को कहा | 

उन दिनों मैं राजस्थान के कोटा में था। जब मुझे ज्ञात हुआ कि डॉ. मुकर्जी और 
अटलजी कोटा जंक्शन से गुजरेंगे तो मैं उनसे स्टेशन पर मिला। तब मुझे इसका तनिक भी 
आभास नहीं था कि मैं अपनी पार्टी के महान्‌ संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद को अंतिम बार 
देख रहा हूँ। 

8 मई, 1953 को डॉ. मुकर्जी दिल्ली से जम्मू जाने के लिए पंजाब रवाना हुए। 
अमृतसर पर 20,000 से ज्यादा के समूह ने उनका शानदार स्वागत किया। अमृतसर से 
पठानकोट और वहाँ से माधोपुर की उनकी यात्रा एक विजयी जुलूस की तरह थी। माधोपुर 
एक छोटा सा कस्बा है, जो पठानकोट सैनिक कैण्ट से करीब बारह किलोमीटर की दूरी पर 
है। माधोपुर रावी नदी के किनारे पर स्थित है और यही रावी नदी पंजाब को जम्मू एवं 
कश्मीर से अलग करती है। डॉ. मुकर्जी, अटलजी के साथ एक जीप में बैठकर जम्मू- 
कश्मीर में प्रवेश करने हेतु रावी के पुल की ओर बढ़े। पुल के बीच में जम्मू एवं कश्मीर 
पुलिस के एक जत्थे ने जीप को रोका और डॉ. मुकर्जी से पूछा कि क्या उनके पास परमिट 
है। डॉ. मुकर्जी ने नहीं में उत्तर दिया और कहा, भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक भारतीय 
नागरिक को देश के किसी भी भाग में जाने की आजादी है। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार 
कर लिया तो उन्होंने वाजपेयीजी से कहा, कृपया आप वापस जाओ और लोगों को बताओ 
कि मैंने बगैर परमिट के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में प्रवेश किया है, भले ही एक कैदी के 
रूप में। 

यह उल्लेखनीय है कि पठानकोट में पंजाब के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने डॉ. 
श्यामा प्रसाद से मिलकर बताया कि उन्हें पंजाब सरकार से निर्देश हैं कि यदि डॉ. मुकर्जी के 
पास परमिट नहीं भी हो तो भी उन्हें पुल पर स्थित माधोपुर पोस्ट जाने दिया जाए। 

साफ है कि यह केंद्र सरकार और जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार का संयुक्त ऑपरेशन 
था कि डॉ. मुकर्जी को जम्मू एवं कश्मीर राज्य में बंदी बनाकर रखा जाए, न कि पंजाब में । 

इस सुनियोजित अभियान का परिणाम देश के लिए सदमा पहुँचानेवाली विपदा के रूप 
में सामने आया। 23 जून, 1953 को राष्ट्र को यह समाचार पाकर सदमा पहुँचा कि डॉ. 
मुकर्जी, जिन्हें बंदी बनाकर श्रीनगर के एक घर में रखा गया था, अचानक बीमार हुए, और 
थोड़ी बीमारी के बाद चल बसे! 

पश्चिम बंगाल के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री डॉ. विधान चंद्र राय, डॉ. मुकर्जी को 
पूजनीय माताजी श्रीमती जोगमाया देवी और देश के सभी भागों से अनेकानेक प्रबुद्ध नागरिकों 
ने प्रधानमंत्री कार्यालयू को देलीग्राम पत्र इत्यादि भेजकर न केवल अपना दुःख और आक्रोश 
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प्रकट किया अपितु तुरंत जाँच कराने की भी माँग की कि यह त्रासदी कैसे घटी । इस राष्ट्रीय 
आक्रोश का कोई नतीजा नहीं निकला। इस असाधारण व्यक्ति की मृत्यु आज भी रहस्य बनी 
हुई है। ऐसी किसी अन्य घटना के संदर्भ में, एक औपचारिक जाँच सर्वदा गठित की जाती 
रही हैं, लेकिन इस मामले में नहीं। कोई नहीं कह सकता कि क्या यह मात्र आपराधिक 
असंवेदनशीलता का मामला है या वास्तव में अपराध-बोध का भाव! 
J 
हालाँकि, रहस्यमय परिस्थितियों में डॉ. मुकर्जी की मृत्यु को लेकर उमड़े व्यापक 
जनाक्रोश के चलते अगले कुछ महीनों में घटनाक्रम तेजी से बदला, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण 
को प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ी। 
सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहा परमिट सिस्टम की समाप्ति। 
उस समय तक न तो सर्वोच्च न्यायालय, न ही निर्वाचन आयोग और न ही नियंत्रक 
एवं महालेखाकार के क्षेत्राधिकार में जम्मू एवं कश्मीर राज्य था। इन तीनों संवैधानिक 
संस्थाओं का क्षेत्राधिकार जम्मू एवं कश्मीर पर भी लागू किया गया। उस समय तक राज्य के 
मुख्यमंत्री को वजीरे-आजम और राज्य के प्रमुख को सदरे-रियासत कहा जाता था। सैद्धांतिक 
रूप से न तो भारत के राष्ट्रपति और न ही प्रधानमंत्री का इस राज्य पर कोई अधिकार था। 
डॉ. मुकर्जी के बलिदान ने इस स्थिति में भी बदलाव किया। राज्य में प्रधानमंत्री 
मुख्यमंत्री बन गए, सदरे-रियासत राज्यपाल बन गए और राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के औपचारिक 
अधिकार जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर भी लागू हुए। 
एक प्रकार से इस प्रेरक नारे की तीन माँगों में से एक, दो प्रधान एक हो गए, और 
यद्यपि दो निशान अभी भी हैं, मगर राष्ट्रीय तिरंगा राज्य में ऊपर लहराता है। 
इसके अलावा, दो प्रधानमंत्री एक बने, दो सर्वोच्च न्यायालय एक हुए, दो निर्वाचन 
प्राधिकरण एक हुए--यह सब डॉ. श्यामा प्रसाद के बलिदान के कारण हुआ। 
देश व्यग्रता से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है, जब धारा 370 समाप्त होगी और दो 
विधान भी एक हो जाएँगे! 


(23 जून, 2013) 
LO 
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उमर, अपने पर नियंत्रण रखो! 


जा कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जम्मू एवं कश्मीर संबंधी भाजपा के 
विचारों से असहमत होने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूँ 
कि उन्हें धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे शब्दों से भरी आक्रामक भाषा का उपयोग कभी 
नहीं करना चाहिए। 

उन्हें पता होना चाहिए कि संविधान सभा में धारा-370, जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य 
को विशेष दर्जा प्रदान करती, को जब स्वीकृति दी गई तब तक जनसंघ का जन्म भी नहीं 
हुआ था। हालाँकि संविधान के प्रारूप में यदि कोई ऐसा प्रावधान था, जिसका विरोध 
लगभग समूची कांग्रेस पार्टी कर रही थी तो वह यही प्रावधान था। इस मुद्दे पर नवंबर, 
1946 में संविधान सभा द्वारा संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकृत करने से दो महीने 
पूर्व ही विचार किया गया। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू विदेश जा चुके थे। 

सरदार पटेल के तत्कालीन निजी सचिव वी. शंकर द्वारा लिखित दो खंडों में प्रकाशित 
पुस्तक “माई रेमिनीसेंसेज ऑफ सरदार पटेल के अनुसार विदेश जाने से पहले नेहरू ने 
जम्मू व कश्मीर राज्य से संबंधित प्रावधानों को शेख अब्दुल्ला के साथ बैठकर अंतिम रूप 
दिया और संविधान सभा के माध्यम से उन प्रावधानों को आगे बढ़ाने का काम अपने 
रक्षामंत्री गोपालस्वामी आयंगर को सौंप दिया। 

आयंगर ने अपने प्रस्तावों को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रस्तुत किया। शंकर के 
अनुसार इससे चारों ओर से रोषपूर्ण विरोध के स्वर उठने लगे और आयंगर स्वयं को 
बिलकुल अकेला महसूस कर रहे थे, एक अप्रभावी समर्थक के रूप में मौलाना आजाद को 
छोड़कर। 

शंकर के अनुसार, पार्टी में एक बड़ा वर्ग था, जो जम्मू व कश्मीर और भारत के अन्य 
राज्यों के बीच भेदभाव के किसी भी सुझाव को भावी दृष्टि से देख रहा था और जम्मू व 
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कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ने के 
लिए तैयार नहीं था। 
सरदार पटेल स्वयं इसी मत के पक्ष में थे; लेकिन नेहरू और गोपालस्वामी आयंगर के 
निर्णयो में दखलंदाजी न करने की अपनी स्वाभाविक नीति के चलते उन्होंने अपने विचार 
प्रस्तुत नहीं किए और इस प्रकार नेहरू और आयंगर ने अपने अनुसार ही सारा मामला 
निपटाया था। सच तो यह है कि प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने में सरदार पटेल ने भाग नहीं 
लिया था। इनके बारे में उन्हें तभी पता चला, जब गोपालस्वामी आयंगर ने कांग्रेस संसदीय 
दल के सामने उसे पढ़कर सुनाया। 
कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में अपने साथ हुए कठोर बरताव से निराश होकर 
आयंगर अंतत: सरदार पटेल के पास पहुँचे और उन्हें इस स्थिति से बचाने का अनुरोध 
किया। सरदार पटेल ने कांग्रेस संसदीय दल की एक और बैठक बुलाई। 
शंकर लिखते हैं--मैंने कभी भी ऐसी तूफानी और कोलाहलपूर्ण बैठक नहीं देखी। 
मौलाना आजाद को भी शोर मचाकर चुप करा दिया गया। अंत में चर्चा को सामान्य व 
व्यावहारिक स्थिति में लाने और बैठक में उपस्थित लोगों को यह समझाने, कि अंतरराष्ट्रीय 
जटिलताओं के कारण एक कामचलाऊ व्यवस्था ही की जा सकती है, का काम सरदार 
पटेल पर छोड़ा गया। 
ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पाटी अनिच्छापूर्वक ही सरदार पटेल की इच्छाओं के 
सामने झुकी। वस्तुत: इसी से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान सभा में इस प्रावधान पर हुई 
चर्चा इतनी सतही और नीरस क्यों थी। आयंगर के अलावा और किसी ने कुछ नहीं कहा-- 
न विरोध में, और न ही समर्थन में। 
यह ज्ञात हुआ, यहाँ तक कि सरदार पटेल और आयंगर को भी उन प्रारूप प्रावधानों पर 
कांग्रेस पाटी को सहमत कराना मुश्किल रहा, जो विदेश जाने से पूर्व आयंगर और शेख 
अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू के साथ बैठकर तैयार किए थे; शेख अब्दुल्ला इस स्वीकृत प्रारूप 
पर भी पुनर्विचार के संकेत देने लगे थे। 

14 अक्तूबर, 1949 को गृह मंत्रालय में कश्मीर मामलों के सचिव विष्णु सहाय ने वी. 
शंकर को लिखा कि शेख अब्दुल्ला ने प्रारूप पर अपना रुख इस दलील पर बदला है कि 
नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने इसे स्वीकृति नहीं दी है। 

सहाय लिखते हैं कि अब्दुल्ला ने एक वैकल्पिक प्रारूप भेजा है, जिसमें प्रावधान है 

कि भारतीय संविधान जम्मू एवं कश्मीर में केवल माने गए विषयों पर ही लागू होगा। शेख 
ने इस तथ्य पर भी आपत्ति की कि प्रस्तावित अनुच्छेद को अस्थायी वर्णित किया गया है 
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और राज्य की संविधान सभा इसे समाप्त करने हेतु सशक्त है। 

15 अक्तूबर, 1949 को शेख अब्दुल्ला और उनके दो साथी आयंगर से मिले तथा उन 
पर प्रारूप बदलने को दवाब डाला। उसी दिन आयंगर ने सरदार पटेल को इसकी जानकारी 
दी। 15 अक्तूबर को सरदार पटेल को लिखे अपने पत्र में आयंगर ने लिखा कि उनके 
(अब्दुल्ला और उनके दो साथियों) द्वारा की गई आपत्तियों में कोई ठोस मुद्दा नहीं था। 
उन्होंने आगे जोड़ा, अंत में मैंने उन्हें कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके घर ( पटेल) 
और पार्टी बैठक में हमारे प्रारूप के प्रावधानों पर सहमत होने के बाद, वे मुझे और पंडितजी 
को इस तरह से शमिंदा करेंगे, जिसका वे प्रयास कर रहे थे। उत्तर में शेख अब्दुल्ला ने कहा 
कि ऐसा सोचने पर वह भी काफी दुःख महसूस कर रहे हैं। लेकिन अपने लोगों के प्रति 
अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मुझे इस रूप में प्रारूप स्वीकार करना असंभव है'* “उसके 
पश्चात्‌ मैंने उन्हें कहा कि आप वापस जाइए और इस सब पर विचार कीजिए, जो मैंने 
आपको कहा है और आशा है कि वह सही दिमागी दशा में आज या कल मेरे पास वापस 
आएंगे । तत्पश्चात्‌ मैंने मामले पर आगे विचार किया तथा एक प्रारूप लिखा, जिसमें मुख्य 
दृष्टिकोण को बदले बिना जो कि हमने हमारे प्रारूप में उल्लिखित किया है, में मामूली सा 
बदलाव किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि शेख अब्दुल्ला राजी हो जाएँगे। 

16 अक्तूबर, 1949 को सरदार पटेल का आयंगर को जवाब संक्षिप्त और कठोर था। 
वह आयंगर से इस पर सहमत नहीं थे कि बदलाव मामूली हैं । पटेल लिखते हैं-मैंने पाया 
कि मूल प्रारूप में ठोस बदलाव किए गए हैं, विशेष रूप से राज्य नीति के मूलभूत अधिकारों 
और नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रयोजनीयता को लेकर। आप स्वयं इस विसंगति को 
महसूस कर सकते हैं कि राज्य भारत का हिस्सा बन रहा है और उसी समय इन प्रावधानों में 
से किसी को भी स्वीकार नहीं कर रहा। 

पटेल ने आगे लिखा-शेख साहब की उपस्थिति में हमारी पार्टी द्वारा समूचे प्रस्तावों 
को स्वीकृत करने के पश्चात्‌ इसमें किसी भी बदलाव को मैं पसंद नहीं करता। जब चाहे 
शेख साहब लोगों के प्रति अपने कर्तव्य की दलील पर सदैव हमसे टकराव करते रहते हैं। 
मान लिया कि उनकी भारत या भारतीय सरकार या आपके और प्रधानमंत्री के, जिन्होंने 
उनकी बात मानने में कोई कोताही नहीं बरती, के प्रति भी निजी आधार पर कोई कर्तव्य नहीं 
बनता। 

अपनी कसी हुई टिप्पणियों में उन्होंने कहा-इन परिस्थितियों में मेरी स्वीकृति का 
कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता। यदि आपको यह करना सही लगता है तो आप आगे बढ़ 
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इस बीच शेख अब्दुल्ला ने आयंगर का संशोधित प्रारूप भी रद्द कर दिया और 17 
अक्तूबर को आयंगर को लिखे एक पत्र में संविधान सभा से त्यागपत्र देने की धमकी भी 
देदी। 

17 अक्तूबर, 1949 को संविधान सभा ने बगैर ज्यादा बहस के आयंगर के मूल प्रारूप 
को स्वीकर कर लिया। शेख अब्दुल्ला से आशा थी कि वह बोलेंगे, लेकिन वह खिन्न और 
मौन रहे। 

नेहरूजी के विदेश से लौटने के बाद सरदार पटेल ने उन्हें उनको अनुपस्थिति में हुए 
घटनाक्रम को निम्न शब्दों में लिखा (3 नवंबर, 1949) -- 


प्रिय जवाहरलाल, 
कश्मीर संबंधी प्रावधान के बारे में कुछ कठिनाइयाँ थीं। शेख साहब उस समझौते 
से मुकर गए, जो कश्मीर संबंधी प्रावधान के संबंध में वह आपके साथ सहमत हुए 
थे। वह मूलभूत चरित्र में कुछ निश्चित बदलावों पर जोर दे रहे थे, जो नागरिकता और 
मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधानों को कश्मीर में लागू नहीं होने देने और इन सब 
मामलों सहित अन्य में भी वे हैं, जो राज्य सरकार द्वारा एकीकरण के तीन विषयों जो 
कि इस रूप में वर्णित हैं कि महाराजा 8 मार्च, 1948 की उद्घोषणा के तहत नियुक्त 
मंत्रिपरिषद्‌ की सलाह पर काम कर रहे हैं। काफी विचार-विमर्श के बाद मैं पार्टी को 
इन सब बदलावों पर सहमत कर सका सिवाय अंतिम को छोड़कर जो कि संशोधित 
किया गया, जिससे न केवल पहला मंत्रिमंडल कवर हो सके अपितु इस उद्घोषणा के 
तहत तत्पश्चात्‌ भी मंत्रिमंडल नियुक्त हो सकें। 
शेख साहब अपने आपको इन बदलावों से नहीं जोड़ सके, लेकिन हम इस 
मामले में उनके विचारों को नहीं मान सके और प्रावधान सदन ने जैसाकि हमने बदले 
थे, को पारित कर दिया। इसके पश्चात्‌ उन्होंने गोपालास्वामी आयंगर को पत्र लिखकर 
संविधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने की धमकी दी है | गोपालस्वामी ने उनको 
जवाब दिया है कि वह आपके आने तक अपना निर्णय स्थगित रखें। 


आपका 
वल्लभभाई पटेल 


जैसाकि इस ब्लॉग के शुरू में ही मैंने लिखा कि जम्मू एवं कश्मीर के संदर्भ में भाजपा 
के रुख पर धोखाधड़ी जैसे अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना किसी के लिए भी 
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शोभनीय नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर 1951 में जनसंघ के जन्म से लेकर आज 
तक हम न केवल सुस्पष्ट, स्पष्टवादी और सतत दृष्टिकोण बनाए हुए हैं, अपितु यही एक 
ऐसा मुद्दा है, जिसे लेकर हमारे संस्थापक-अध्यक्ष ने अपना जीवन बलिदान कर दिया और 
जिसके लिए लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियाँ दीं तथा अनेक तरह के कष्ट 
सहे। कानपुर में हमारे पहले अखिल भारतीय सम्मेलन के समय से लेकर हम जम्मू एवं 
कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के लिए कटिबद्ध हैं। 


टेलपीस 

सरदार पटेल की मृत्यु दिसंबर 1950 में हो गई थी। 24 जुलाई 1952 को पंडित 
नेहरू ने जम्मू एवं कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर लोकसभा में एक विस्तृत वक्तव्य दिया। इसमें 
उन्होने मजबूती से अनुच्छेद 370 का बचाव किया। उन्होंने यह भी कहा कि सरदार पटेल 
ही जम्मू एवं कश्मीर के मामले को देख रहे थे। वी. शंकर जो 1952 में आयंगर के मंत्रालय 
में संयुक्त सचिव थे अपने मंत्री के पास गए और जो हुआ था, उस पर परस्पर जानकारी 
साझा की। गोपालस्वामी आयंगर की टिप्पणी थी- यह सरदार पटेल की उस उदारता का 
गलत और दुर्भावनापूर्ण प्रतिफल है; जो उन्होने अपने उत्कृष्ट निर्णय को छोड़कर पंडित 
नेहरू के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में दिखाई 


(28 जून, 2013) 
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मेः पिछले दो ब्लॉग मुख्यतया जम्मू एवं कश्मीर और डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के बारे 

में थे। जिन्हें देश ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए स्वतंत्र भारत के पहले शहीद के रूप में 
सराहा। इन दोनों के लिए मुझे वी. शंकर द्वारा लिखित वल्लभभाई पटेल की जीवनी “माय 
रेमिनीसेसेज ऑफ सरदार पटेल "पर काफी आश्रित होना पड़ा। 

सरदार पटेल पर राजमोहन गांधी की जीवनी में लिखा है-'यद्यपि शंकर की सेवाएँ 
बहुमूल्य थीं, परंतु ज्यादा महत्त्वपूर्ण भूमिका वपल पनगुन्नी मेनन ने निभाई।' 

सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत के गृहमंत्री के रूप में अपने मंत्रालय में एक स्टेट्स 
डिपार्टमेंट का गठन किया, जिसे देश की 564 देसी रियासतों को एक करने की जिम्मेदारी 
सौंपी गई। सरदार परेल ने वी.पी. मेनन को स्टेट्स डिपार्टमेंट का सचिव नामांकित किया। 
जब भारत पर ब्रिटिश शासन था तब ये देसी रियासतें देश का लगभग आधा क्षेत्र बनती थीं । 

दिसंबर, 2000 में नई दिल्ली में श्री वी.पी. मेनन की स्मृति में संपन्न एक कार्यक्रम में 
लीला ग्रुप ऑफ होटल्स के प्रमुख कैप्टन सी.पी. कृष्णानायर ने स्वगीय मेनन की बहुमूल्य 
पुस्तकों का एक सेट मुझे भेंट किया था, इन पुस्तकों के बारे में माना जाता है कि वीपी ने यह 
स्वयं सरदार पटेल की तरफ से लिखीं-पहली का शीर्षक है "दि ट्रांसफर ऑफ पॉवर इन 
इंडिया ' और दूसरी का 'इंटीग्रेशन ऑफ दि इंडियन स्टेट्स ॥ दूसरी वाली वास्तव में एक 
अद्भुत और स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री की महानतम उपलब्धि की अत्यंत अधिकृत 
गाथा है। 

महत्त्वपूर्ण रियासतों में से चार ने भारत में विलिनीकरण के प्रति अपनी अनिच्छा 
प्रदर्शित की थी। इनमें हैदराबाद, जम्मू एवं कश्मीर, भोपाल और ट्रावनकोर थे। इनमें से 
हैदराबाद एकमात्र ऐसा राज्य था, जिसके संबंध में भारत सरकार को बल प्रयोग करने हेतु 


बाध्य होना पड़ा। 
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वी.पी. मेनन को पुस्तक में 87 पृष्ठों में फैले तीन अध्याय पूरी तरह से हैदराबाद पर 
केंद्रित हैं-यदि मैं संक्षेप में इसे समेटूँ तो वीपी के स्वयं के शब्दों में, पंडित नेहरू की 
हिचक के बावजूद क्यों सरदार पटेल ने निजाम के विरुद्ध सेना का उपयोग किया, तो वीपी 
लिखते हैं- 
'स्टॅंडस्टील एग्रीमेंट (जिसे निजाम ने नई दिल्ली के साथ किया था) के अनुच्छेद 
॥ के अनुसार भारत सरकार ने के. एम. मुंशी को अपना एजेंट-जनरल नियुक्त किया। 
मैं तब तक मुंशी को अच्छी तरह से नहीं जानता था। लेकिन 1937 से 1939 में बॉम्बे 
के गृहमंत्री के रूप में उनके द्वारा सांप्रदायिक स्थिति का सामना करने के तरीके से में 
विशेष रूप से प्रभावित था। जब हमने हैदराबाद सरकार को मुंशी की नियुक्ति के बारे 
में सूचित किया तो निजाम ने कुछ निश्चित शर्ते रखीं। सबसे पहले वह चाहते थे कि 
मुंशी व्यापार एजेंट से ज्यादा कुछ नहीं होने चाहिए। मैने लाइक अली (जिसे निजाम 
ने कासिम रिजवी की सलाह पर अपनी एक्जीक्यूटिव कांउसिल का अध्यक्ष नियुक्त 
किया था) का ध्यान समझौते के अनुच्छेद की ओर दिलाय, जिसके तहत एजेंट- 
जनरल के काम निश्चित रूप से व्यापार तक सीमित नहीं थे। 
एक छोटा परंतु फिर भी महत्त्वपूर्ण विवाद मुंशी को हैदराबाद में रहने की सुविधा 
देने पर उत्पन्न हुआ। तिजाम ने यहाँ तक कि जब तक कहीं और आवास नहीं मिल 
जाता तब तक अस्थायी रूप से भी कोई आवास देने से मना कर दिया। अर्वतोगत्वा 
भारतीय सेना के दो भवत मुंशी और उनके स्टाफ के लिए उपलब्ध कराए गए।* 
इससे पहले कि स्टैंडस्टील एग्रीमेंट की स्याही सूखती निजाम सरकार ने एक के 
बाद एक, दो अध्यादेश ठुरंत जारी किए। 
पहले में हैदराबाद से भारत को नियाति किए जानेवाली बहुमूल्य धातुओं पर 
प्रतिबंध लगा दिया। दूसरे में राज्य में भारतीय करेंसी के चलन को अवैध करार दे 
दिया गया। 
25 दिसंबर 7947 को मैते हैदराबाद सरकार को लिखकर यह बताया कि थे 
दोनों अध्यादेश स्टैंडस्टील एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हैं। 
इसके अलावा भारत सरकार को यह सूचना मिली कि हैदराबाद सरकार ने 
पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का कर्जा भारत सरकार की प्रतिभूति की समतुल्य 
कीमत में दे दिया है। 
यही काफी नहीं था। हैदराबाद की सरकार ने हमें अधिकृत रूप से सूचित किया 
कि उनकी मंशा अनेक दूसरे देशों में एजेंट वियुक्त करने की है। उन्होंने बिना भारत 
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सरकार को सूचित किए पहले ही एक जनसंपर्क अधिकारी कराची में नियुक्त कर 
दिया था। 
इसके बाद विचार-विमर्श हुआ। मैंने जोर दिया कि हैदराबाद सरकार को विवादों 
में आए दोनों अध्यादेशों को वापस लेना चाहिए और पाकिस्तान सरकार से 20 करोड़ 
रुपए का कर्ज वापस देने के लिए कहना चाहिए। रजाकरों की गतिविधियों का संदर्भ 
देते हुए मैंने कहा कि उनके द्वारा हैदराबाद में उत्पन्न की गई स्थिति पर भारत सरकार 
ने गंभीर रूख लिया है। भारत सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि हैदराबाद की सरकार 
द्वारा इस प्रतिक्रियावादी और सांप्रदायिक संगठन को हर तरह से प्रोत्साहन दिया जा 
रहा है। मद्रास सरकार से भी इन रजाकरों द्वारा उनकी सीमा पर की जा रही गतिविधियों 
संबंधी बेचेन करनेवाली रिपोर्टे प्राप्त हो रही हैं। 
इस बीच निजाम की एक्जीक्यूटिव काउंसिल के अध्यक्ष लाइक अली दिल्ली 
आए और सरदार से मिले। सरदार ने उन्हें दृढ़ता से बताया कि भारत और हैदराबाद में 
संतोषजनक समझ की पहली अनिवार्यता है कि राज्य में आंतरिक निपटान होना 
चाहिए और उनसे इस दिशा में कार्य करने का अनुरोध किया। 30 जनवरी की शाम 
गांधीजी की हत्या के चलते वार्तालाप पूरा नहीं हो सका। लाइक अली और हैदराबाद 
प्रतिनिधिमंडल तत्काल हैदराबाद लौट गया। 
लॉर्ड माऊंटबेटन ने अपना निजी मत दिया कि यदि निजाम एक जिम्मेदार 
सरकार बनाने का अपना इरादा घोषित करते हैं तो दुनिया की नजरों में हैदराबाद की 
स्थिति और मजबूत हो जाएगी तथा इससे निजाम और उसके उत्तराधिकारियों के राज्य 
का संवेधानिक शासन सदैव के लिए बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यदि सही 
समय गांवा दिया या यदि समय बीत गया; तो इसकी संभावना है कि निजाम अपना 
सिंहासन मात्र घटनाक्रम से बाध्य होकर गंवा देगा। 
के: एम. मुंशी को अत्यंत नाजुक और कठिन भूमिका निभानी थी। जबकि भारत 
सरकार और दिल्ली में निजाम के एजेंट- जनरल (नवाब जेन यार जंग) के संबंध 
सौहार्दपूर्ण थे उधर हैदराबाद की सरकार मुंशी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही 
थी और उसके उनके साथ संबंध एकदम तनावपूर्ण थे। उनके प्रति हैदराबाद सरकार 
के संदेह के चलवे एक तरह से वह अपने ही घर में कैदी जैसे थे। 
इस बीच; हैदराबाद सरकार ने मानी गई एक बात भी लागू नहीं की। लाइक 
अली द्वारा किए गए वायदे के बावजूद पाकिस्तान से कर्जा वापस लेने संबंधी कोई 
घोषणा नहीं की गई; करेंसी अध्यादेश को नहीं सुधारा गया, जबकि बहुमूल्य धातु और 
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तिलहन के निर्यात पर पाबंदी जारी रही। लाइक अली द्वारा किए गए वायदे के अनुसार 
निजाम की एक्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया 
गया। रजाकरों पर प्रतिबंध लगाना तो दूर उलटे वे असहनीय सिरदर्द बन रहे थे। 
सीमाओं पर छापामारी रुकने के कोई लक्षण नहीं थे। अब तक हम अपनी बातों को 
हैदराबाद सरकार के सामने अनौपचारिक रूप से उठा रहे थे। लेकिन अब भारत 
सरकार ने तय किया कि स्टैंडस्टील एग्रीमेंट के उल्लंघन की बातें आधिकारिक रूप से 
उनके संज्ञान में लाई जाएँ। तद्नुसार 23 मार्च को मैंने निजाम की एक्जीक्यूटिव 
काउंसिल के अध्यक्ष को संबोधित एक पत्र मुंशी को भेजा, ताकि वह निजी रूप से इसे 
लाइक अली को दे सकें। 

रजाकरों के समर्थन से हैदराबाद में सत्तारूढ़ गिरोह अब आक्रामक मूड में था। 
जैसाकि मुझे बताया गया कि निजाम के सलाहकारों ने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि 
भारत आर्थिक प्रतिबंध थोपता है तो यह प्रभावी नहीं हो पाएंगे तथा आगामी कुछ 
महीनों तक हैदराबाद अपने पॉकों पर खड़ा रह सकेगा, और इस अवधि में दुनिया भर 
में जनमत को अपने पक्ष में खडा किया जा सकेगा। भारत को काफी कमजोर और उस 
समय तथा कभी भी सैन्य काररवाई हेतु अक्षम ठहराया गया। सभी मुसलिम देश 
हैदराबाद के साथ दोस्ताना थे और वे उसके विरुद्ध किसी सैन्य काररवाई को नहीं होने 
देंगे) हैदराबाद रेडियो तो इस घोषणा करने की हद तक चला गया कि यदि हैदराबाद 
के विरुद्ध युद्ध छेड़ा गया तो हजारों पाकिस्तानी भारत की ओर मार्च कर देंगे। 

5 अप्रैल्‌ 1948 को लाइक अली ने सत्रह पष्ळो का टाइप किया हुआ एक बहुत 
लंबा पत्र नेहरू को भेजा, जिसमें स्टैंड्स्टील एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन के आरोपों 
को नकारा और उलटे भारत पर आरोप मढ़ दिए। 

उसी दिनु. निजाम ने लॉर्ड माऊंटबेटन को पत्र लिखकर कहा कि स्टेट मंत्रालय 
का पत्र दोस्ताना संबंधों के खुले उल्लंघन के अल्टीमेटम के रूप में पूर्व धूमिका 
जैसा है। 

16 अप्रैल को लाइक अली की सरदार से बातचीत हुई जिसमें मैं भी उपस्थित 
था। सरदार ने कहा-- आप भी जानते हो और में भी कि शक्ति किसके हाथों में है और 
हैदराबाद में वार्चाओ को अंतिम रूप से सिरे चढ़ाने का अधिकार किसके पास है। वह 
महाशय (कासिम रिजवी) जो हैदराबाद पर हावी हैँ ने अपना जवान दे दिया है। 
उसने साफ तौर पर कहा कि यदि भारतीय रियासत हैदराबाद आती है तो उसे डेढ़ 
करोड़ हिंदुओं की हड़ियों और राख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। यादि यह स्थिति है 
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तो यह गंभीर रूप से निजाम और उनके खानदान के समूचे भविष्य को खोखला कर 
देगी। में आप से इसलिए साफ-साफ बोल रहा हूँ. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप 
किसी गलत आशंका में रहें । हैदराबाद समस्या का भी उसी तरह से समाधान किया 
जाएगा जैसे अन्य राज्यों के संबंध में किया गया है। कोई अन्य संभावना नहीं है। हम 
एक ऐसी अलग-थलग जगह को बनाए रखने के पक्ष में सहमत नहीं हो सकते, जो 
हमारे संघु, जिसे हमने अपने खून और पसीने से बनाया है, को नष्ट करे। साथ ही 
साथ हम दोस्ताना संबंध और दोस्ताना समाधान चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं 
होगा कि हम कभी भी हैदराबाद की स्वतंत्रता पर राजी होंगे। यदि यह एक स्वतंत्र 
दर्जा बनाए रखने की जिद पर अड़े रहते हैं तो यह असफल रहेगा। 
निष्कर्ष रूप में सरदार ने लाइक अली से हैदराबाद वापस जाकर निजाम से 
सलाह कर एक अंतिम फैसला लेने को कहा, ताकि पता चल सके कि हम दोनों कहाँ 
खड़े हैं। 
बातचीत के दौरान लाइक अली बेचैन दिख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि सरदार 
ने जिस स्पष्टता से बात की, उससे वह पूरी तरह से हक्का-बक्का रह गया। 
हैदराबाद के संबंध में क्या काररवाई की जाए- के प्रश्‍न को लेकर भारत सरकार 
के सलाहकारों में सर्वसम्मति नहीं थी। जो वर्ग झुकने की नीति की वकालत कर रहा 
था, उसके पास यह बहाना तैयार था कि इससे व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक अव्यवस्था 
फैलेगी, जिससे हैदराबाद की तरफ से कोई काररवाई होगी। उनको आशंका थी कि 
हैदराबाद में हिंदुओं को कत्ल कर दिया जाएगा और भारत में मुसलिमों का कत्लेआम 
होगा। कुछ का कहना था कि इससे दक्षिण भारत में मुसलिमों में विद्रोह होगा 
विशेषकर मोपलाओं में। यह दिलचस्प सुझाव उन लोगों द्वारा दिया गया था, जिन्होंने 
कभी एक मोपला को देखा तक नहीं था उनकी मानसिकता के बारे में बहुत कम 
समझते थे और उस समय मालाबार की स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानते थे। एक 
ऐसा और भय था कि यदि भारत ने हैदराबाद के विरुद्ध कोई काररवाई की तो पाकिस्तान 
हस्तक्षेप करेगा। मेरा अपना मत था कि पाकिस्तान निश्चित रूप से हैदराबाद के मुद्दे 
पर भारत के साथ युद्ध का जोखिम मोल नहीं लेगा। 
कुछ इस आशय का प्रचार भी चल रहा था कि हैदराबाद के विमान बॉस्बे 
मद्रास्‌. कलकत्ता और दिल्ली जैसे शहरों पर बम बरसा सकते हैं। इस प्रचार से पड़ोसी 
राज्यों के लोगों में कुछ हद तक आशंकाएँ घर कर गई थी। 
इस दौरान लाइक अली दबाव डाल रहा था कि हैदराबाद के मुद्दे को संयुक्त 
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इसी बीच नई दिल्‍ली में अमेरिका चार्ज डी अफेयर्स ने हमें बताया कि निजाम ने 
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनसे मध्यस्थ बनने का अनुरोध 
किया है, जिसे ठुकरा दिया गया है। 

रजाकरों ने मिशनरियों और ननों को भी नहीं बख्या। स्टेट मिनिस्टर को सितंबर 
की शुरुआत में शिकायतें मिलीं कि कुछ विदेशी मिशनरियों पर हमले किए गए हैं और 
रजाकरों ने कुछ ननों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है। 

सेना का मानना था कि यह अभियान तीन सप्ताह से ज्यादा नहीं चलेगा। वास्तव 
मे सभी कुछ एक सप्ताह से कम समय में ही हो गया। 

9 सितंबर को, सभी पहलुओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करके और जब यह 
साफ हो गया कि भारत सरकार के पास कोई और विकल्प शेष नहीं बचा है तो 
हैदराबाद में सैनिक ट्रकड़ियाँ भेजने का निर्णय लिया गया, ताकि राज्य में शांति और 
सद्भावना पुनर्स्थापित की जा सके तथा संलग्न भारतीय धू- भाग में सुरक्षा की भावना 
कायम हो सके। यह निर्णय दक्षिण कमांड को सूचित कर दिया गया, जिसने आदेश 
दिया कि भारतीय फौजें 13 तारीख की तड़के सुबह हैदराबाद की तरफ कूच करेंगी। 

भारतीय सेना का नेतृत्व मेजर जनरल जे. एन. चौधरी कर रहे थे जो कि दक्षिण 
कमांड के जनरल ऑफिस कमांडिंग-इन- चीफ लेफ्टिनेंट जनरल महाराज श्री राजेद्र्सिंहजी 
के निर्देश में काम कर रहे थे। सेना मुख्यालय द्वार इस अभियान का नाम “ऑपरेशन 
पोलो रखा गया। 

पहले और दूसरे दिन कुछ कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात्‌ 
प्रतिरोध कमजोर पड़ा और वास्तव में समाप्त हो गया। हमारी सेना को कुल मिलाकर 
बहुत कम हानि पहुँची; लेकिन दूसरी ओर अव्यवस्थित अभियानों और अनुशासन की 
कमी, सशस्त्र सेना से असंबद्ध और रजाकरों को ठुलतात्मक रूप से भारी क्षति उठानी 
पड़ी। मृतकों की संख्या 800 से कुछ ज्यादा थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस काररवाई 
में इतने अधिक लोग मारे गए यद्यापि जब राज्य में रजाकरों द्वारा हिंदुओं की हत्याओ) 
बलात्कारों और लूटमार के तांडव की ठुलना की जाए तो यह संख्या ज्यादा महत्त्वपूर्ण 
नहीं है। 

17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। 18 को मेजर 
जनरल चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने हैदराबाद शहर में प्रवेश किया। अभियान 
मुश्किल से 108 घंटे चला। 
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17 सितंबर को लाइक अली और उनके मंत्रिमंडल ने अपना इस्तीफा दे दिया। 
निजाम ने इसे के. एम. मुंशी को भेजा (जो पुलिस काररवाई शुरू होते ही नजरबंद कर 
दिए गए थे) और उन्हें सूचित किया कि उन्होंने अपनी सेना को समर्पण करने का 
आदेश दिया है; और वह एक नई सरकार का गठन करेंगे; कि भारतीय सेना सिकंदराबाद 
बोलारम जाने के लिए स्वतंत्र है तथा रजाकरों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मुंशी ने यह 
जानकारी भारत सरकार को दी। मेजर जनरल चौधरी ने 18 सितंबर को मिलिट्टी गर्वनर 
के रूप में दायित्व सँभाला। लाइक अली मंत्रिमंडल के सदस्यों को नजरबंद कर दिया 
गया। 19 सितंबर को रिजवी गिरफ्तार कर लिया गया। 

इस आभियान के दौरान समूचे भारत में कहीं भी कोई एक सांप्रदायिक घटना 
नहीं घटी। हैदराबाद प्रकरण में सफलता से सभी ओर खुशी का माहौल था तथा देश 


के सभी भागों से इसके लिए भारत सरकार को मिल रहे बधाई संदेशों की बाढ़ सी आ 
गई थी। 


टेलपीस 


अपने एक पूर्ववर्ती ब्लॉग में 1947 के एक आई.ए.एस. अधिकारी एम.के.के. नायर 


की पुस्तक ' विद नो इल फीलिंग टू एनीबॉडी ' के आधार पर मैंने पॉयनियर में प्रकाशित एक 
रिपोर्ट उद्धृत की थी, जिसमें कहा गया था कि सरदार परेल कैबिनेट की एक बैठक से 
बहिर्गमन कर गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री को कुछ टिप्पणियों से बह आहत हुए। पुस्तक यह 
भी कहती है कि नेहरू पटेल को पुलिस काररवाई के बजाय संयुक्त राष्ट्र संघ का रास्ता 
अपनाने के पक्ष में थे। 


(2 जुलाई, 2013) 
D 
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35 
डॉ. श्यामा प्रसाद की जयंती 


आ” 6 जुलाई, हमारी पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में 
सक्रिय है, के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी की जयंती है । यह ब्लॉग कल 
जारी होना है। 

मैंने स्मरण दिलाया था कि कैसे 1952 की 23 जून को कानपुर में संपन्न भारतीय 
जनसंघ के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉ. मुकर्जी ने, देश के सभी भागों से आए जनसंघ के 
प्रतिनिधियों को जम्मू एवं कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के बारे में अपने आह्वान से 
प्रेरित किया था। आखिर क्यों इस प्रदेश की स्थिति उन अन्य 563 देसी रियासतों से अलग 
होनी चाहिए, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में पूरी तरह से एकीकरण करना स्वीकार किया। 

जनसंघ के सम्मेलन ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा लागू किए गए परमिट सिस्टम 
के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। डॉ. मुकर्जी ने घोषणा की कि वे इस 
सिस्टम की अवज्ञा करनेवाले पहले नागरिक होंगे और बगैर परमिट के प्रदेश में प्रवेश 
करेंगे । उनको बंदी बनाया जाना और तत्पश्चात्‌ उनका बलिदान अब इतिहास का अंग है। 

जैसाकि मैंने एक अन्य ब्लॉग में उल्लेखित किया था कि कांग्रेस संसदीय दल ने भी 
गोपालास्वामी आयंगर को यही बात कही थी, जिन्हें पंडित नेहरू ने अपनी अनुपस्थिति में 
अनुच्छेद 370 को संविधान सभा में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। 

सन्‌ 1947 से संसद्‌ में यह सुदृढ़ परंपरा रही है कि जिन नेताओं के चित्र सेंट्रल हॉल में 
लगाए गए हैं, उनकी जयंती पर उन्हें फूलों से श्रद्धांजलि देने हेतु सभी सांसदों को निमंत्रित 
किया जाता है। 

आज सुबह भी दोनों सदों में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री अरुण 
जेटली सहित बड़ी संख्या में सांसद सेंट्रल हॉल में उपस्थित थे। परंतु सबसे ज्यादा मुझे यह 
अखरा कि न तो कोई कांग्रेसी सांसद और नही कोई मंत्री वहाँ उपस्थित था। मैं जानता हूँ कि 
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कुछ वर्ष पूर्व एक कार्यक्रम, जिसमें वीर सावरकर के चित्र का अनावरण तत्कालीन राष्ट्रपति 
डॉ. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था, का कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार का औपचारिक निर्णय 
किया और उसके पश्चात्‌ से वह उनके जन्म दिवस के कार्यक्रम से दूर ही रहती है। आज 
कांग्रेसजनों की अनुपस्थिति जानबूझकर लिया गया निर्णय नहीं लगता | चाहे यह अनजाने में 
हुआ हो, मगर यह स्वाभाविक पूर्वग्रह ग्रसित सोच को प्रकट करता है। 

यहाँ पर मैं यह उल्लेख करना चाहुँगा कि श्री ज्योति बसु के नेतृत्ववाली मार्क्सवादी 
सरकार ने कोलकाता के मैदान में डॉ. श्यामा प्रसाद की शानदार प्रतिमा लगाने का निर्णय 
किया था। मैंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमन से इसके अनावरण का अनुरोध 
किया। वह सहर्ष तैयार हुए और समारोह की गरिमा बढ़ाई। 

आज यह सब मैंने वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व को स्मरण कराने के लिए उल्लेख किया है 
कि देश संभवतया यह निष्कर्ष निकालने को बाध्य होगा कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का 
संबंध है, उसकी नई पीढ़ी अपने ही पूर्वजों की परंपरा से दूर हो रही है। 


देलपीस 


मैंने अपने जीवन के प्रारंभिक बीस वर्ष कराची (सिंध) में बिताए। 1947 में मैंने 
कराची छोड़ा और अगले दस वर्ष राजस्थान में रहा। 
मुझे याद आता है कि जब मैं पहली बार जोधपुर गया तो वहाँ किसी से मैंने पूछा, 
समय क्या है? उसने जो जवाब दिया, वह कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। जब मैंने 
दोबारा यह सवाल पूछा तो उसने साफ-साफ जवाब दिया--साढ़े सात! मैंने उन्हें कहा कि 
पहले आपने जो हिंदी में बताया था, वह मेरी समझ में नहीं आया। 
बाद में मेरे एक मित्र ने मुझे एक किस्सा दोहराया । उसने बताया कि राजस्थान बीस से 
ज्यादा रियासतों से बना है । प्रत्येक रियासत के लोग स्वाभाविक रूप से अपनी रियासत पर 
गर्व करते थे। उसने यह भी कहा कि सामान्य तौर पर महाराणा प्रताप के राज्य मेवाड को 
वहाँ के योद्धाओ के शौर्य एवं वीरता के चलते समूचे राजस्थान में गर्व से देखा जाता है । 
यह भी समान रूप से दृष्टव्य था कि जयपुर राज्य सदैव दिल्ली के मुगल सुल्तानों के 
सामने झुकने को तैयार रहता था, जिसके फलस्वरूप उनका सम्मान नहीं था । 
उस समय एक दौर ऐसा आया, जब दिल्ली के शासकों ने जयसिंह और मान सिंह को 
बुलाकर कहा कि मुगल सल्तनत जयपुर के महाराजा को “सवाई उपाधि से विभूषित करना 


चाहती है, जिसका अर्थ था कि जब अन्य राजाओं की हैसियत एक के बराबर होगी, तो 
जयपुर के राजा की सवाई-यानी एक और चौथाई। 
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मुझे यह किस्सा सुना रहे मेरे मित्र ने बताया कि इस घटना के बाद से सभी अन्य 
रियासतों के लोगों ने तय किया कि वे सके बजाय ह संबोधन बुलाएँगे। वे जयपुर के राजा 
को सवाई नहीं हवाई बुलाएँगे। अत: उसने निष्कर्ष रूप में कहा कि जब आपने मुझसे समय 
पूछा तो साढ़े सात कहने के बजाय मैंने हाड़े हाथ कहा, जिसे आप समझ नहीं पाए। 
(स का ह में रूपांतरण एक सामान्य भाषायी परिवर्तन है। सप्ताह बना हफ्ता 
(हिंदू भी सिंधु से उत्पन्न हुआ है। लेकिन इस मामले में मुगलों के प्रति नाराजगी इस 
किस्से में प्रकट होती है ।) 


(7 जुलाई, 2013) 
[_] 
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36 
गए व्यू फ्राम दि रायसीना हिल? 
अत्यंत सुंदर ढंग से लिखी गई 
. पुस्तक 


6 जुलाई को पूरे देश में डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी की जयंती मनाई गई । 

उस शाम मैंने राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में एक पुस्तक ' जम्यू-कश्मीर की अनकही 
कहानी 'का लोकार्पण किया। 

मेरे जैसे लाखों पार्टी कार्यकर्ता ठीक ही गर्व करते हैं कि हम एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं, 
जिसका पहला राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर हुआ और राष्ट्रीय एकात्मता के 
लिए ही हमारी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। लेकिन 
हममें से अनेक को यह शायद जानकारी न हो कि हमने जो देशव्यापी संघर्ष शुरू किया था, 
वह जम्मू-कश्मीर में जनसंघ के 1951 में जन्म से पूर्व ही एक क्षेत्रीय पार्टी प्रजा परिषद्‌ ने 
शुरू किया था, जिसका नेतृत्व पंडित प्रेमनाथ डोगरा के हाथों में था। प्रजा परिषद्‌ के संघर्ष 
और त्याग की अनकही कहानी को देश के सामने लाने के लेखक के निर्णय की मैं प्रशंसा 
करता हूँ। 

यह उल्लेखनीय है कि डॉ. मुकर्जी के बलिदान के बाद प्रजा परिषद्‌ ने जनसंघ में 
विलय का फैसला किया। कुछ समय बाद पंडित डोगरा जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 

सात जुलाई को दिल्ली के केशवपुरम्‌ में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. साहिब सिंह 
वर्मा को छठी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में मैंने दिवगंत नेता की 
प्रतिमा का अनावरण किया और उनकी पुत्री रचना सिंधु द्वारा उनके जीवन तथा उपलब्धियों 
पर लिखी गई पुस्तक का लोकार्पण किया। 
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देश में दिल्ली पहला स्थान है, जहाँ जनसंघ ने अपनी प्रारंभिक जडें जमाई । लेकिन 
इससे पार्टी की एक असंतुलित छवि भी बनी कि यह प्रमुख रूप से एक शहरी पार्टी है। इस 
छवि को सुधारने का श्रेय साहिब सिंहजी को जाता है, साथ ही ग्रामीण दिल्‍ली के विकास 
और कल्याण हेतु सुविचारित योगदान का श्रेय भी उनके मुख्यमंत्रित्व काल को जाता है। 
उनके पुत्र प्रवेश वर्मा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अच्छी संख्या में लोग आए थे। इसमें 
साहिब सिंह की खूब प्रशंसा हुई, अनेक वक्‍ताओं ने उन्हें न केवल व्यक्ति अपितु एक 
संस्थान के रूप में निरूपित किया। 

दो दिन पूर्व 12 जुलाई को एक प्रमुख पत्रकार पी.पी. बालाचंद्रन की पुस्तक *ए व्यू 
फ्रॉम दि रायसीना हिल 'का मैंने लोकार्पण किया। इस मास के पहले पखवाड़े में यह तीसरी 
पुस्तक थी, जिसे मैंने लोकार्पित किया। 

पुस्तक विमोचन के कार्यक्रमों में मैं अकसर 1975-77 के आपातकाल में बंगलौर 
सेंट्रल जेल में अपने बंदी होने का स्मरण कराता हूँ। उन बंदी दिनों में एक शब्द ऐसा था, जो 
हम सब साथियों को राहत और आनंद देता था, और वह शब्द था रिलीज। तब से, जब भी 
कोई मेरे पास पुस्तक को रिलीज करने का अनुरोध लेकर आता है तो मैं शायद ही उसे मना 
कर पाता हूँ। 

लेखक का नाम बाला लोकप्रिय है, जो स्वयं के परिचय में अपने को एक अनिच्छुक 
लेखक वर्णित करते हैं, ने मुझे हाल ही में अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर द्वारा निर्मित 
फिल्म का स्मरण करा दिया। फिल्म पाकिस्तान के मोहसिन हमीद द्वारा लिखित पुस्तक “दि 
रिलक्टंट फंडामेंटलिस्ट "पर आधारित है मीरा नायर की फिल्म का शीर्षक भी यही है और 
अनेक समीक्षाओं में इसे सराहा गया है । कनाडा के एक समाचार-पत्र “नेशनल पोस्ट ' में 
प्रकाशित समीक्षा की शुरुआती टिप्पणी इस प्रकार थी-ऐसा अकसर ही होता है कि कोई 
फिल्म उस पुस्तक को सुधारे, जिस पर वह आधारित है, लेकिन मीरा नायर की “दि 
रिलक्टंट फंडामंटलिस्ट ' बिलकुल यह करती है। 

इस समीक्षा में फिल्म का सारांश इस तरह दिया गया है--चंगेज नाम का एक पाकिस्तानी 
व्यक्ति अमेरिका आता है, ताकि वॉल स्ट्रीट में अपना भाग्य बना सके, लेकिन 9/11 के 
बाद वह अहसास करने लगता है कि वह इसमें फिट नहीं बैठता। 

बाला 40 वर्षों से पत्रकारिता में हैं, जैसाकि परिचय में उन्होंने अपने बारे में ठीक ही 
लिखा है--शायद मैं एकमात्र ऐसा पत्रकार हूँ या उन कुछ में से एक हूँ, जिन्होंने समूचे 
मीडिया इंद्रधनुष-समाचार- पत्र पत्रिकाएँ, संवाद एजेंसी, रेडियो और टेलीविजन तथा वेब 
(वेबसाइट) में एक भरोसेमंद स्टाफकर्मी तथा एक मैर-भरोसेमंद स्वतंत्र पत्रकार के रूप में 
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काम किया है। इसके अलावा दो पत्रिकाएँ मैंने शुरू कीं और संपादित कों। सत्तर के दशक 
के शुरुआत में एक व्यापार पत्रिका (यदि यह चलने दी गई होती तो भारत की पहली व्यापार 
पत्रिका होती) और दूसरी अप्रवासी भारतीयों के लिए एक पाक्षिक पत्रिका, जो कि अपने 
आप में पहली थी । दोनों वित्तीय पोषण के अभाव में शैशवावस्था में ही दम तोड़ गई । 
[] 
एक विदेशी संवाददाता के रूप में बाला ने सबसे पहले हांगकांग से प्रकाशित साप्ताहिक 
“एशियावीक' के लिए काम किया, वह इस महत्त्वपूर्ण पत्रिका के भारत में पहले स्टाफ 
संवाददाता बने। बाला कहते हैं कि यह तीन साल तक चला। वह लिखते हैं--इसके बाद 
अनेक अन्य बड़े-बडे अतंरराष्ट्रीय प्रकाशन इस कड़ी में जुड़े | उनमें थे रेडियो ऑस्ट्रेलिया 
वॉशिंगटन पोस्ट, गल्फ न्यूज और रायटर के साथ-साथ डेली मेल टूडेजैसे ब्रिटिश साप्ताहिक 
तथा यूएसए टुडे भी। 
पुस्तक के आवरण पर लेखक की अपनी टिप्पणी बहुत सटीक प्रतीत होती है। वे 
कहते हैं कि वह तभी लिखते हैं जब वह द्रवित हो उठते हैं, वह आगे लिखते हैं, अनुभव में 
मुझसे आधे लोग जब अलमारी के एकड़ से ज्यादा हिस्से पर छाए रहते हैं तब मैं केवल एक 
छोटा सा संग्रह कर पाया हूँ, जिसे ज्यादा से ज्यादा संपादकीय लेखन या निबंध वर्णित किया 
जा सकता है। 
परंतु मैं इस पुस्तक के प्रकाशक से इस पर पूरी तरह सहमत हूँ कि एक लेखक के बारे 
में निर्णय उसके कार्य के आकार के बजाय उसके लेखन की गुणवत्ता से करना चाहिए। मैं 
इस 163 पृष्ठीय पुस्तक को थोड़ा पढ़ पाया हूँ । उनके द्वारा प्रकट किए गए सभी विचारों से 
मैं भले ही सहमत नहीं होऊं, लेकिन जहाँ तक उनके लेखन की गुणवत्ता का संबंध है, मै 
अवश्य कहूँगा कि यह शानदार है । अपने परिचय की शुरुआत में अपने बारे में लिखे गए 
उनके कुछ पैराग्राफ का नमूना यहाँ प्रस्तुत है। वह कहते हैं-- 
लिखने का प्रत्येक प्रयास दिमाग पर धावा बोलना है; और प्रत्येक लेखक अपने 
निजी आंतरिक विचारों का लुटेरा है; विचारों को बह अपने दिमाग की गहराइयों से 
लाता है और दुनिया के सामने रखने से पहले उन्हें शब्दों और छवियों में 'पिरोता है। 
निस्संदेह यह अत्यंत दुःखदायी काम है, जहाँ सारी पीड़ा सिर्फ लेखक की है। 
कुछ इसे एक सीरियल किलर के रोब से करते हैं । अन्य इसे एक सजा के रूप में 
भुगतते हैं, जिससे भागने में वे असफल रहे हैं। किसी भी रूप में, यह एक त्याग का 
काम है, आत्मा को शुद्धि का और इसलिए एक भाव विरेचक अनुभव है। 
मैं शब्दों की दुनिया में पत्रकारिता के माध्यम से आया, जो केवल लेखन के 
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अलंकृत विश्व के साथ खुरदरा संबंध रखती है । मैं मानता हूँ कि यद्यपि पत्रकारिता में 
मेरा प्रवेश कभी भविष्य में लेखक बनने की गुप्त इच्छा के बगैर नहीं था, तथापि मैं 
सोचता हूँ कि पत्रकारिता एक ऐसा मार्ग है, जो एक लेखक बनने की इच्छा हेतु मार्ग 
प्रशस्त करती है । 
सौभाग्य से या अन्य कारण से प्रत्येक पत्रकार लेखक नहीं बनता, जैसे प्रत्येक गणिका 
पत्नी नहीं बनती । सभी पत्रकार गणिकाएँ हैं, जो रानियाँ बनना चाहते हैं, लेकिन दहलीज 
इतनी चौड़ी है कि उनके यह बनने की प्रगति सदैव सुखद रूप से कम रहती है। 
0 
आज का ब्लॉग एक पुस्तक के बारे में है, जिसे दो दिन पूर्व मैंने विमोचित किया था 
और जिसके शीर्षक में मैंने लिखा था--अत्यंत सुंदर ढंग से लिखी गई। लेकिन ब्लॉग अभी 
तक सिर्फ लेखक के बारे में बोलता है। मैं अपने पाठकों को पुस्तक को सामग्री की एक 
झलक भी देना चाहता हूँ । ब्लॉग के इस हिस्से में मैं पुस्तक से मात्र एक उद्धरण देना चाहता 
हूँ, जो हमें बताता है कि कैसे बाला रायसीना हिल की अपनी विशिष्ट स्थिति से भारत के 
पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 
देखते हैं, साथ ही भ्रष्टाचार और परमाणु शक्ति को भी। 
पहला उद्धरण शीर्षक ' अवर ट्रायस्ट विद्‌ नेहरूस लैंप पोस्ट' वाले अध्याय से है। यह 
कहता है-- 
पंडित नेहरू अनेक लोगों के लिए बहुत कुछ थे। वह एक प्रतिभाशाली बैरिस्टर 
थे, जो एक महँगे वकील बन सकते थे, यदि उन्हें पहला पाठ गांधी से न मिला 
होता तो। 
वह संसद्‌ में भरष्ट न्यायाधीशों या प्रधानमंत्रियों के हत्यारों या उनका भी, जिन्होंने 
करेंसी नोटों से भरे संदूकों को प्रधानमंत्री को रिश्वत दी थी, का बचाव कर रहे होते। 
वह एक स्वप्नदशी थे, जो तब तक नींद में थे जब तक उनके अच्छे दोस्त चाऊ 
एन लाई ने उन्हें जगा नहीं दिया, भले ही भौंडे ढंग से क्यों न हो। 
और निस्संदेह वह एक शानदार कलाकार थे, जो जीवन भर हेमलेट की भूमिका 
निभाते रहे और तब भी आभास देते रहे कि वह तो जूलियस सीजर की भूमिका निभा 
रहे हैं। 
लेकिन इस अधिकांश, और जिसे किसी माप में मापा न जा सके, तो वह हमारे 
महानतम और सर्वाधिक सफल मध्यस्थ थे, जिन्होंने हमारे लिए बहुप्रतीक्षित हमारी 
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हालाँकि हमारी नियति से मिलन तय करते समय, इसे देश के निर्माता नेहरू ने 
देश भर में कुछ लैंप पोस्ट खडे करवाए--हमें बिजली देने के लिए नहीं अपितु भ्रष्टों, 
कालाबाजारियों और हवाला व्यापारियों को लटकाने के लिए-- 
उन्हें लटका दो, यदि उन्हें हम खोज सकें । क्योंकि नेहरू सोचते थे कि यह घास के ढेर 
में सूई ढूँढने जैसा काम होगा, इतना कठिन और इतना अविश्वसनीय | क्योंकि वह सोचते थे 
कि जिस स्वतंत्रता के लिए इतना कड़ा संघर्ष किया गया और इतनी मुश्किल से जीता गया, 
को इतनी आसानी से नष्ट या बेरंग नहीं किया जा सकता और वह भी उन लोगों द्वारा, 
जिन्होंने इसे बनाया है। 
और मात्र 50 वर्षो में यह घास का ढेर कायापलट होकर एक खरपतवार की तरह से 
आकार और क्रूरता में बढ़ा है, जो कि राष्ट्र की भावना और संवेदनाओं पर प्रहार कर रहा है। 
50 वर्षो में लैंप पोस्ट एक प्रकार से बदल गए प्रतीत होते हैं, उन्हीं राजनीतिज्ञों द्वारा 
परिवर्तित कर दिया गया है. जो इन पर लटकाए जानेवाले थे। 
पचास वर्ष पश्चात्‌ अब, जब हम अपने भविष्य से प्रथम महान्‌ अर्द्धरात्रि की मुलाकात 
का समारोह कर रहे हैं, तब में नेहरू को ही उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा 
हूँ. लेकिन अलग संदर्भ में और किसी अन्य के संदर्भ में-- उन अंग्रेजों के बारे में जिन्हें स्वयं 
नेहरू अपने अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता के सुंदर फूल के रूप में पुकारते थे। 
नेहरू ने एक ऐसे ही अवसर पर कहा था, मैं जानता हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य 
क्यों नहीं कभी अस्त होता, क्योंकि ईश्वर अंधेरे में किसी अंग्रेज पर कभी भरोसा नहीं 
करता। यह एक निष्कपट विचार है-क्या हमने किसी पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं किया, 
जब हम उस अर्द्धरात्रि की मुलाकात हेतु गए? शायद हमें यह मुलाकात एक लैंप पोस्ट के 
नीचे करनी चाहिए थी, जिस पर प्रकाश आ रहा होता। 
भारत के एक परमाणु शक्ति बनने पर बाला की टिप्पणियाँ समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, 
इस लेख का उपशीर्षक है--जब वृहत्काय जगा-भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में 
(When a Giant Wakes up : India as a Nuclear Power) | इसमें लेखक कहते दे 
अमेरिका के 1500 या रूस के 700 अथवा चीन के 45 विस्फोटों की तुलना में 
भारत के पाँच परमाणु विस्फोर्टो से आखिर दुनिया में भूकंप और कूटनीतिक रेडियोधर्मिता 
पैदा क्यों होनी चाहिए। संभवतया इसका उत्तर तथाकथित महाशक्तियों के पूर्वग्रह और 
भेदभाववाली मानसिकता में ज्यादा न होकर हमारे अपने सभ्यतागत डीएनए तथा 
हमारे लोगों एवं उनके नेताओं-राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि धार्मिक-- 
की वंशगत भीरुता में है। 
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हिंदुइज्म को एक पराजयवादी या एक शांतिवादी जीवन जीने के रूप में गलत परिभाषित 
करने ने हमारे राष्ट्र-राज्य को स्वयं हिंदुइज्म की तुलना में ज्यादा नुकसान पहुँचाया है । 

यह अपने आप में साफ करता है कि क्यों पूरी दुनिया में थरथरानेवाला भूकंप आया 
जब इसने राष्ट्र, जिसे सदियों से सुस्त शरीर और कमजोर भावना मानकर चला जाता है, 
खड़े होने और अपने जीवन तथा संपत्ति का रक्षक बनने का निर्णय किया--जैसाकि 1974 
में भारत के पहले परमाणु विस्फोट के समय हुआ। 

जब श्रीमती गांधी ने यह निर्णय किया तब वह परमाणु हथियारों और दुनिया पर प्रभुत्व 
रखनेवाले माने जानेवाले कुछ राष्ट्रों के विरुद्ध मात्र खड़ी नहीं हुई थीं। उनकी कोशिश देश 
की शांतिवादी परंपरा में व्यवहारगत परिवर्तन लाने की एक बहादुरीवाला प्रयास थी। दुर्भाग्य 
से, यद्यपि 24 वर्ष पूर्व उनका पोखरण विस्फोट कोई ठोस व्यवहारगत परिवर्तन नहीं ला 
पाया, क्योंकि मुख्य रूप से वह स्वयं चुनौतियाँ का सामना करने हेतु राष्ट्र की अंतर्निहित 
शक्ति के बारे में अनभिज्ञ थीं। 

यह तथ्य कि श्रीमती गांधी का आग्रह कि 1974 का परीक्षण एक शांतिपूर्ण विस्फोट 
था, न कि एक बम--सिर्फ दरशाता है कि यह ठोस आधार के अभाव में मात्र एक दिखावा था। 

बाद के 24 वर्ष, पहले पोखरण विस्फोट को एक पुरातत्त्व संग्रह में रखनेवाले; और 
नेक-माफ कर देनेवाले हिंदुओं की भाँति, हम हमारे राष्ट्र के अतीत के स्वयं के क्षुद्र और 
बचे-खुचे अवशेष की तरह बने रहे। 

यही जब मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, वह हमें इस पराजित 
मानसिकतावाली नींद से झकझोरने वाला और हमारे राष्ट्रीय गौरव का पुनः दृढ़ता से घोष 
था। स्वाभाविक रूप से परमाणु मोरचेबंदी वाले खुश नहीं हुए। 

निस्संदेह, सभी एक अच्छे व्यक्ति को पसंद करते हैं, लेकिन सभी दृढ़ व्यक्ति का सम्मान 
करते हैं। अभी भी सभी एक अच्छे और दृढ़ व्यक्ति को प्रेम और सम्मान करते हैं । एक नेक, 
बृहत्काय बच्चों के हीरो का रोमांटिक विचार होने के साथ-साथ वयस्कों की दुनिया का भी 
सपना है। 

चौबीस वर्ष पश्चात्‌ अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे एक असली हथियार के रूप में 
बदल दिया है, जो राष्ट्र की रक्षा सभी शत्रुओ से करेगा। बिल क्लिंटन और नवाज शरीफ ने 
इसे पसंद नहीं किया। 

वाजपेयी इन सज्जनों को खुश करने के लिए नेक इनसान बन सकते थे। लेकिन यह 
एक तथ्य है कि एक नेक इनसान को अकसर भू-राजनीति की झुलसानेवाली वास्तविकताओं 
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का सामना करना पड़ता है । वाजपेयी इसे उसी तरह से समझते थे जैसाकि उनकी स्थितिवाले 
व्यक्ति को पता है, यदि आज भी इजराइल जिंदा है तो एक यहूदी राष्ट्र होने के नाते, जिसने 
शुरू से ही एक नेक इनसान न बनने का फैसला किया। 


टेलपीस 


इस पुस्तक में अंतिम अध्याय आर्ट, कल्चर और मीडिया पर है। लेखक ने पूरे तीन 
पृष्ठ एक कार्टूनिस्ट के बारे में लिखे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं; लेकिन जिन्हें मैं तब 
से अच्छी तरह से जानता हूँ जब मैं एक पत्रकार था। 
इन तीन पृष्ठों का उपशीर्षक है ' आज हम रंगा को क्यों याद करते हैं' (५ ४९ 
miss Ranga T0429) बाला लिखते हैं-यदि रंगा ने भारतीय पत्रकारिता के प्रसिद्ध लोगों 
(हॉल ऑफ फेम) में मौका पाया तो वह न तो उनके एक रेखाचित्रकार के रूप में था और न 
ही एक राजनीतिक कार्टूनिस्ट की उनकी प्रतिभा के चलते। उन्हें यह सब उनकी बौद्धिक 
योग्यता के कारण ही नहीं अपितु उनके दिल की अच्छाइयों के चलते हासिल हुआ। 
दो मास पूर्व कुछ क्रिकेटरों के नाम मुखपृष्ठों पर इसलिए आए कि उन्होंने मैच 
फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग से काफी धन बटोरा। इससे मेरे जैसे क्रिकेट प्रेमियों को निराशा 
हुई। मैंने एक ब्लॉग लिखा था, जिसका शीर्षक था “कफन की कोई जेब नहीं होती'। 
रंगनाथ जिन्हे रंगा के रूप में जाना जाता है, के बारे में बाला ने जो लिखा है, वह यहाँ उद्धृत 
करना समीचीन होगा। वह लिखते हैं-रंगा की भारतीय पत्रकारिता को सच्ची विरासत 
2000 से अधिक दुनिया के नामी-गिरामी लोगों के रेखाचित्रों की है, जिनमें महात्मा गांधी 
और नेल्सन मंडेला से यासिर अराफात और मोहम्मद अली; मदर टेरेसा और मारग्रेट थैचर 
से मिखाइल गोर्बाचोब और बिल क्लिंटन तक हैं । मैंने इस संग्रह को मूल्यहीन कहा है। यदि 
रंगा सर्वाधिक अच्छी बोली लगानेवाले को इन्हें बेचने की कभी सोचते तो वह डॉलरों के 
संदर्भ में एक अरबपति की मौत पाते। वस्तुत: उन्होंने कभी भी अपनी एक प्रति भी नहीं 
बेची, बावजूद अधिकाधिक ललचानेवाले प्रस्तावों के। 
वर्तमान भारत में न केवल पत्रकारिता और राजनीति अपितु किसी भी क्षेत्र में रंगा जैसे 
व्यक्ति नहीं मिलते हैं, जो अकूत संपत्ति बटोरने से अछूते रहे; ऐसे बिरले ही हो पाते हैं। 
पुस्तक में रंगा की जो भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है, वह पूरी तरह से उसके हकदार हैं । 


(14 जुलाई, 2013) 
[] 
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37 
ओसामा बिन लादेन संबंधी 
पाकिस्तान का न्यायिक आयोग 


वः मई, 2011 की शुरुआत थी जब सील टीम सिक्स (9६4 7६4 91%) के रेड 
स्ववाडून के चुनिंदा 24 जवानों ने पाकिस्तान के एबटाबाद स्थित ठिकाने पर धावा 
बोला था, जहाँ अनेक वर्षों से ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। 

उपर्युक्त घटना को, पाकिस्तान में सन्‌ 1971, जब न केवल पाकिस्तान को प्रमुख युद्ध 
में औपचारिक रूप से पराजय झेलनी पड़ी अपितु पाकिस्तान के विघटन से एक नए स्वतंत्र 
देश बँगलादेश का भी जन्म हुआ था--के बाद सर्वाधिक बुरे राष्ट्रीय अपमान के रूप में 
वर्णित किया गया। 

अमेरिकी सैनिकों द्वारा ओसामा को मारे जाने के बाद पाकिस्तान सरकार ने सर्वोच्च 
न्यायालय के वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति जावेद इकबाल की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय 
जाँच आयोग गठित किया। अन्य तीन सदस्यों में अशरफ जहाँगीर काजी भी शामिल थे, जो 
कुछ वर्ष पूर्व नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त थे। 

आयोग ने 336 पृष्ठोंबाली अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को 4 जनवरी, 
2013 को सौंपी। उन्होंने तुरंत रिपोर्ट को गुप्त करार दे दिया। लेकिन 8 जुलाई को अंग्रेजी 
रेलीविजन अल जजीर ने किसी प्रकार इस रिपोर्ट की एक प्रति हासिल कर प्रकाशित कर 
दिया | स्पष्टतया अल जजीया की रिपोर्ट के आधार पर दि न्यूयॉर्क टाइम्स दि गार्डियन और 
कुछ दूसरे पश्चिमी समाचार-पत्रों ने भी रिपोर्ट का एक सारांश प्रकाशित किया। अपने ब्लॉग 
के नियमित पाठकों के लिए मैं दि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। दि संडे 
गार्डियन की रेजिडेंट संपादक सीमा मुस्तफा द्वारा स्टेट्समैन (भारत) में इस रिपोर्ट को दो 
किश्तों में जुलाई 20 और 21 में प्रकाशित किया। 
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न्यूयॉर्क टाइम्स के लंदन स्थित डेक्लान वाल्स की यह रिपोर्ट निम्न है-- 
लंदन-- सोमवार (8 जुलाई) को मीडिया को लीक की गई एक हानिकारक पाकिस्तानी 
सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक सामूहिक अक्षमता और उपेक्षा के चलते लगभग एक दशक 
तक ओसामा बिन लादेन निर्बाध रूप से पाकिस्तान में रहा। 
सर्वोच्च न्यायालय के एक जज की अध्यक्षतावाले चार सदस्यीय एबटाबाद कमीशन 
ने देश के शीर्ष गुप्तचर अधिकारियों सहित 201 लोगों से बातचीत की और 2 मई 2017 
को अमेरिकी धावे से जुड़ी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की है, जिसमें अलकायदा का 
सरगना बिन लादेन मारा गया और पाकिस्तानी सरकार को शर्मिदगी उठानी पड़ी । 
हालाँकि कमीशन की रिपोर्ट 6 मास पूर्व पूरी हो गई थी, परंतु पाकिस्तानी सरकार ने 
इसे दबा दिया था और पहली लीक हुई प्रति सोमवार को अल जजीरा ने सार्वजनिक की। 
इस प्रसारण संस्था ने 336 पृष्ठों की रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया 
इसमें यह भी स्वीकारा गया कि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी के मुखिया की गवाहीवाला एक 
पृष्ठ इसमें नहीं है, जिसमें संभवतया अमेरिका के साथ पाकिस्तान के सुरक्षा सहयोग के 
तत्त्वों को समाहित किया गया है। 
कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान के टेलीकॉम रेग्यूलेटर ने पाकिस्तान के भीतर अल जजीरा 
की बेवसाइट को देखने से बचाने हेतु ठप्प कर दिया। 
कुछ मामलों में कमीशन अपेक्षाओं के अनुरूप दिखा। अपनी रिपोर्ट में इसने अफगानिस्तान 
के टोरा बोरा में अमेरिकी हमले के बाद 2002 के मध्य में पाकिस्तान आए बिन लादेन को 
पकड़ने में पाकिस्तान की असफलता के लिए षड्यंत्र के बजाय अक्षमता का सहारा लिया है। 
लेकिन अन्य संदर्भो में रिपोर्ट आश्चर्यजनक रही। इसमें प्रमुख सरकारी अधिकारियों 
की भावात्मक संशयवाद संबंधी झलक है, जो कुछ सुरक्षा अधिकारियों द्वारा चोरी-छिपे 
मदद करने की संभावनाओं की बात कहती है। 
यह कहती है कि कुछ स्तरों पर मिलीभगत सहयोग और संबंध को पूरी तरह से 
नकारा नहीं जा सकता है। 
रिपोर्ट बिन लादेन जिसने अमेरिकी सैनिकों के हाथों में पड़ने से पूर्व सन्‌ 2002- 
2017 के बीच 6 ठिकाने बदले थे, के दोर के उसके जीवन के जिज्ञासा भरे नए खुलासे 
करती है। बताया जाता है कि अनेक बार अलकायदा के मुखिया ने अपनी दाढ़ी साफ करा 
रखी थी और प्राकिस्तान या अमेरिकी सेना के हाथों में आने से बचने के लिए काऊ व्याय 
हैट भी पहनना जारी किया था। | 
एक बार उस वाहन को तेजी से चलाने के जुर्म में रोका गया थ जिसमें वह बैठा था 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


राष्ट्र सर्वोपरि 159 


मगर पुलिस अधिकारी उसे पहचानने में असमर्थ रहे और उसे जाने दिया । 

रिपोर्ट ने पाकिस्तानी अधिकारियों की खिंचाई की है कि उन्होने देश में सेंट्रल इंटेली जेंस 
एजेंसी के ऑपरेशंस करना बंद कर दिए हैं और नाना प्रकार से अमेरिकी काररवाई को गैर- 
कानूनी या अनैतिक ठहराया है। इसके अनुसार सी. आई. ए. ने प्रमुख सहायक एजेंसियों का 
कायदा के मुखिया की जासूसी के लिए उपयोग किया, किराए के ठगों को साधा और 
पाकिस्तानी सरकार में अपने सहयोगियों को पूरी तरह से धोखा दिया। 

रिपोर्ट कहती है- अमेरिका ने एक आपराधिक ठग की तरह काम किया है। 

अपनी अनियंत्रित भाषा और संस्थागत दवाबों के चलते रिपोर्ट पाकिस्तान में बिन 
लादेन के इधर-उधर छुपने की अवधि का सर्वाधिक संपूर्ण आधिकारिक वर्णन और अमेरिकी 
नेवी सील के हमले, जिसने उसकी जान ली; को प्रस्तुत करती है। 

चार सदस्यीय कमीशन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जावेद इकबाल, एक सेवानिवृत्त 
गुलिस अधिकारी, एक सेवानिवृत्त कूटनीतिक और एक सेवानिवृत्त सैन्य जनरल हैं। इसकी 
पहली बैठक अमेरिकी हमले के दो महीने बाद जुलाई 2017 में हुई और इसकी 52 सुनवाई 
हुई तथा सात बार ये इलाके में गए। 

अमेरिकी अधिकारियों ने कमीशन के साथ कोई सहयोग नहीं किया और सोमवार को 
विदेश विभाग के प्रवक्ता जेन पास्की ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 
पाकिस्तान के घटनाक्रम पर नजर रखनेवाले एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि 
यद्यपि कमीशन की भारी-भरकम रिपोर्ट पढ़ने को नहीं मिली है; परंतु उन्होंने कहा कि 
प्रकाशित सारांशों से प्रतीत होता है कि दस्तावेज बताते हैं कि पाकिस्तानी कुछ तो जानवे हैं 
कि कैसे बिन लादेन का वहाँ अंत हुआ। 

कई स्थानों पर पाकिस्तानी रिपोर्ट अमेरिकियों द्वारा लादेन को पकड़े जाने से पहले 
पाकिस्तानी अधिकारियों की असफलता पर कुषित होती और हताशा प्रकट करती है। इसमें 
उन सीमा अधिकारियों की अकुशलता को रेखांकित किया गया है जिन्होंने उसकी एक 


पक आल SRS प 


पत्नी को ईरान जाते दिया। म्युनिसिपल झि 
अधिकारी जो उसके घर पर हो रहे हि 
असामान्य निर्माण पहचानने में असफल 
रहे। वे गुप्तचर अधिकारी जिन्होंने be 
सूचनाओं को अपने पास ही रखा और 
उन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की 


है तो RS नही हक 
अकुशलता का उल्लेख किया है जो ओसामा कंपाउंड 
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कर्तव्य-पालन करने से वंचित रहने के गंभीर दोषी पाए गए । 
कमीशन ने उन सैन्य अधिकारियों से बातचीत की है, जो पाकिस्तानी वायुसीमा में 
अमेरिकी विमानों के घुसने से बेखबर रहे और पाया कि 2 गई की रात को अमेरिकियों द्वारा 
बिन लादेन के शव को विमान में ले जाने के 24 मिनट के भीतर पहला पाकिस्तानी लड़ाकू 
जेट फोरन रवाना हुआ। 
रिपोर्ट कहती है, यदि इसे विनम्रता से कहा जाए कि यह अविश्वसनीय से ज्यादा 
अकुशलवा की स्थिति है तो विस्मयकारक नहीं होगा। 
रिपोर्ट में उल्लेख है कि सेना का शक्तिशाली इंटर-सर्विस इंटेलीजेंस निदेशालय ओबीएल 
को पकड़ने में पूर्णया असफल रहा है और इसमें तत्कालीन खुफिया एजेंसी के मुखिया 
लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा की विस्तृत गवाही भी है। 
कमीशन रेखांकित करता है कि कैसे आई एस, आई. अधिकांशतया नागरिक नियंत्रण 
से बाहर ही ऑपरेट करती है। बदले में जनरल पाशा उत्तर देते हैं कि सी.आई ए. ने सन्‌ 
2001 के बाद बिन लादेन के बारे में सिर्फ असंबद्ध गुप्तचर सूचनाएँ ही साझा की । रिपोर्ट में 
लिखा है कि एबटाबाद पर धावा करने से पूर्व अमेरिकियों ने बिन लादेन के चार शहरों- 
सरगोधा, लाहौर सियालकोट और गिलगिट में होने की गलत सूचना दी। 
जनरल पाशा को उद्धृत किया गया है कि अमेरिकी अहंकार असीमित है। साथ ही 
साथ यह कि ''पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र था जबकि हम अभी एक असफल राष्ट्र नहीं 
हैं।'' अल जजीरा द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में गायब गवाही संबंधी पृष्ठ जनरल पाशा की गवाही 
से संबंधित हैं । अपनी बेवसाइट पर अल जजीरा लिखता है कि संदर्भ की जाँच से यह लगता 
है कि गायब सामग्री देश के सैन्य नेता जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा सितंबर 2001 के आतंकवादी 
हमलों के बाद अमेरिका से की गई सात माँगों की सूची है। 


पाकिस्तानी सरकारी अधिकारियों ने अल जजीरा की रिपोर्ट की सत्यता पर कोई 
टिप्पणी नहीं की है। 
सोमवार को भी दि एसोसिएटिड प्रेस ने प्रकाशित किया है कि अमेरिका के स्टेटस 
स्पेशल ऑपरेशन के शीर्ष कमांडर ने आदेश दिए कि बिन लादेन पर हमले संबंधी सैन्य 
फाईलें रक्षा विभाग के कंप्यूटरों से साफ कर दी जाएँ और सी. आईए. को भेज दे जहाँ उन्हें 
ज्यादा आसानी से जनता की नजरों से बचाया जा सकता है। , 
वॉशिंगटन से इरिक सम्मिट ने इस हेतु सहयोग किया। 


(21 जुलाई, 2013) 
g 
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कैसे 9/11 और राष्ट्रपति पद ने 
जिहादी आतंक के बारे में ओबामा के 
नजरिए में आमूलचूल बदलाव किया 


मे अपने पिछले ब्लॉग (21 जुलाई) में पाठकों के लिए दि न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित 
एबटाबाद प्रकरण पर पाकिस्तान सरकार की जाँच रिपोर्ट और ओसामा बिन लादेन के 
मारे जाने संबंधी रिपोर्ट का सारांश प्रस्तुत किया था। 

अब तक इस ऑपरेशन एबटाबाद पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी होंगी । सर्वप्रथम 
जो मुझे देखने को मिली, उसका शीर्षक है नो इजी डे (९० ४57 02) और इस धावे में 
भाग लेनेवाले एक सील ($६41) ने लिखी है। उसने यह पुस्तक मार्क ओवन छद्म नाम 
से लिखी है। 

पिछले रविवार मुझे न्यायमूर्ति जावेद इकबाल की अध्यक्षतावाले चार सदस्यीय कमीशन, 
जिसे पाकिस्तान सरकार ने गठित किया था, की 336 पृष्ठीय अधिकृत रिपोर्ट देखने को 
मिली; जो कि अल जजीरा की वेबसाइट पर प्रकाशित हुई है, जिसे उसने पाकिस्तान सरकार 
के गुप्त दस्तावेजों में से किसी प्रकार प्राप्त किया है। अब यह पता चला है कि इस रिपोर्ट 
को गुप्त रखने में असफल पाकिस्तान सरकार इसे आधिकारिक रूप से सार्वजनिक करने की 
योजना बना रही है। 

आज का ब्लॉग इस विषय पर लिखी गई तीसरी पुस्तक पर आधारित है, जो मुझे 
काफी रोचक लगी। पुस्तक का शीर्षक है दि फिनिश दि किलिंग ऑफ ओसामा बिन 
लादेन (The Finish : The killing of Osama Bin Laden); जिसे लिखा है मार्क बॉडेन 
ने, उन्होंने रेखांकित किया है कि कैसे इस शताब्दी के पहले दशक में जिहादी आतंकवाद के 
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प्रति राष्ट्रपति बराक ओबामा का नजरिया बदला । 
पहला अध्याय, दिनांक 11 सितंबर, 2001 का शीर्षक है-- ए डेफिनेशन ऑफ ईविल 
(A Definition ०1 E४/]) अंतिम से पहला अध्याय, दिनांक 1-2 मई, 2011 का शीर्षक है 
दि फिनिश (The Finish) 
जब आतंकवाद के इतिहास में सर्वाधिक भद्दा अध्याय दस वर्ष पश्चात्‌ बिन लादेन 
के मारे जाने के कारण समाप्त हुआ। उस समय बराक ओबामा अमेरिका के दूसरी बार 
राष्ट्रपति थे। 
बॉडेन की पुस्तक के कुछ उद्धरण यहाँ प्रस्तुत करना पाठकों के शिक्षण के लिए 
उपयोगी होगा, ताकि पता चल सके कि लेखक ने इन दोनों अवसरों पर ओबामा की 
मन:स्थिति का कैसा विश्लेषण किया है। 
पहले अध्याय का शुरुआती पैराग्राफ कहता है-- 
शिकागो को एक खुली धूपवाली सुबह, ठीक आठ बजे से पहले, बराक ओबामा 
नहर के किनारे गाड़ी चला रहे थे, जब उनके रेडियो पर संगीत बज रहा था, जिसमें 
एक समाचार बुलेटिन से व्यवधान पड़ा। एक विमान न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 
टॉवर में घुस गया। उन्होंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि इसका 
अर्थ है कि कोई छोटा-मोटा सेना पायलट इसमें बुरी तरह फँस गया होगा। 
कुछ आगे चलकर अध्याय में लिखा है- 
ओबामा दक्षिण क्षेत्र के उत्तरी छोर पर डिस्ट्रिक्ट 13 का प्रतिनिधित्व करते थे। 
उनके दो और काम थे, एक शिकागो की प्रसिद्ध कंपनी के वकील के रूप में और 
दूसरे शिकागो यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में संवैधानिक कानून के एक वरिष्ठ प्राध्यापक 
के रूप में। 
वह एक विधि प्राध्यापक के रूप में दिखते थे। वह शांत ( कूल) दिखते थे। इस शब्द 
को लोग उनके बारे में अच्छाई और बुराई दोनों के संदर्भ में उपयोग करते थे। अपनी शैली 
और उपस्थिति में बह कूल थे; वह लंबे और पतले तथा आकर्षक थे । लेकिन वह दूसरे रूप 
में भी कूल थे। अकसर वह अलग-अलग, करे हुए और गुरूर में दिखते थे। एक महीना 
पहले ही वह चालीस वर्ष के हुए थे, परंतु इतने प्रौढ़ नहीं कि विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति 
मान लिया जाए। उनकी काले रंग की जीप केइरोकी एक परिवारवाले व्यक्ति दी दर € 
उनके और उनको पत्नी मिशेल के दो पुत्रियाँ-नवजात साशा और तीन वर्ष की मलिया। 
इस बीच उनके ब्लैकबेरी पर संदेश आने शुरू हो गए थे। लोअर मैनहाटटन से 


समाचार एक बार में ही हजारों स्रोतों से आना शुरू हो गया था। दूसरे रॉंबर'पर भी 
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हुआ है । दोनों विमान कॉमर्शियल एयरलाइंस के थे। टॉवरों में आग लगी हुई थी । यह कोई 
दुर्घटना नहीं थी । यह एक सुनियोजित हमला था । 

इन हमलों पर उन दो व्यक्तियों का तत्काल रुख उल्लेखनीय रूप से भिन्न-भिन्न था, 
जो अगले दशक के युद्ध में अमेरिका का नेतृत्व करनेवाले थे । 

बुश गुस्से में थे और तुरंत बदला लेने की इच्छा रखते थे। उन्हें लगता था कि किसी ने 
अमेरिका पर हमला करने का दुस्साहस किया है, उसे इसकी कोमत चुकानी होगी । 

हमले की रात्रि में अपने भाषण में उन्होंने अपने संभावित प्रतिशोध का दायरा विस्तृत 
करते हुए कहा--हम उनमें कोई भेद नहीं करेंगे, जिन्होंने यह हमला किया है और जिन्होंने 
उनको आश्रय दिया है। जवाबी काररवाई की राष्ट्रपति की व्यग्रता गति पकड़ने तक जारी 
रहेगी। 

9/11 पर यदि बुश का रुख जवाबी काररवाई का था, तो बराक ओबामा एक वैश्विक 
गरीबी विरोधी अभियान शुरू करने को तैयार दिख रहे थे। 

बहुत थोड़े लोग ही इलिनॉयस राज्य के सेनेटर के विचारों से प्रभावित थे। लेकिन 
हमलों के कुछ दिनों बाद उनके स्थानीय समाचार-पत्र दि हाइड पार्क हेरॉल्ड ने अन्य 
स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी प्रतिक्रिया को दर्ज किया-- 

हाइड पार्क हेराल्ड को दिए अपने पक्ष में उन्होंने आतंकवाद के मूल कारणों का 
परीक्षण करने की बात कही। उन्होंने कहा, यह गरीबी और उपेक्ष, असहाय और 
निराशा के माहौल में बढ़ता है । उन्होंने अमेरिका का आह्वान किया कि वह दुनिया भर 
में कटुता से भरे बच्चों--न केवल मध्य पूर्व अपितु अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका, 
पूर्वी यूरोप और अपने ही देश के बच्चों में आशा और संभावनाओं को जगाने के 
महत्त्वपूर्ण काम में ज्यादा समय लगाएँ। यह वामपंथी बॉइलरप्लेंट जैसा और गलत या 
सही मगर राष्ट्र के गुस्से से इतर था। 

हमलों के चार साल बाद अमेरिकी सीनेट हेतु उनके निर्वाचन ने मतदाताओं के उत्साह 
की एक लहर को जन्म दिया, जो वास्तव में उन्हें व्हाईट हाउस तक 'लाई। ओबामा ने अपने 
संस्मरणों की नई प्रस्तावना में लिखा। 

9/11 के बारे में बह लिखते हैं~उस दिन और उसके आनेवाले दिनों के बारे में 
सँजोना एक लेखक की योग्यता की कला से आगे की बात है। सायों की भाँति विमानों का 
स्टील और शीशे में समा जाना, धीरे-धीरे प्रपात की भाँति टॉवरों का अपने आप में ढहना, 
धूलाच्छादित साए गलियों में घूम रहे थे। गुस्सा और भय पसरा हुआ था। में उस नितांत 


'विनाशवाद को समझने का दावा कर सकता हूँ, जिसने उस दिन आतंकवादियों को अपने 
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बंधुओं के साथ यह करने को संचालित किया । सहानुभूति की मेरी शक्ति, दूसरों के हृदयों 
तक पहुँच पाने की मेरी योग्यता, उनके कोरे नक्षत्रों में प्रवेश नहीं कर सकती, जो निर्दोषों की 
यों ही शांत समाधान से हत्या करेंगे। 
कुछ वर्ष पूर्व की तुलना में बह हमलावरों के बारे में ज्यादा कठोरता से बोले । उन्होंने 
उन सभी की निंदा की, जो किसी भी झंडे या नारे या पवित्र पुस्तक के तले, एक निश्चितता 
और सरलीकरण से उनके प्रति निर्दयता को न्यायोचित ठहराते हैं, जो हमारे जैसे नहीं हैं। 
जैसाकि पूर्व में इंगित किया गया है कि पुस्तक के पहले अध्याय का शीर्षक है-- ए 
डेफिनेशन ऑफ इविल (A Definition 0f 8९) | मैं इस अध्याय के अंतिम पैराग्राफ को 
यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ, जिसे मैं मानता हूँ कि वह 9/11 के, उस आदमी के ऊपर 
प्रभाव के बारे में महत्त्वपूर्ण है, जो राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखता है। 
पैराग्राफ निम्न है-- पी € 
सन्‌ 2001 को उस रात्रि को जब साशा ने अपनी बोतल झि > 
खाली को तो उन्होंने उसे अपने कंधों पर उठा लिया तथा | * ६ क 
उसको पीठ को सहलाया। उस दिन को भयानक छवि उनके छ ! 
सामने स्क्रीन पर फिर से सामने आई। उन्होंने सोचा कि है 3 FR 
उनकी बेटी और उसकी बड़ी बहन मलिया का भविष्य क्या CR >) 
होगा। उन्होंने हमलों को एक सभ्य व्यक्ति, एक अमेरिकी एडी एम. विलियम 
और एक पिता के रूप में व्यक्तिगत तौर से महसूस किया। एस. मैकरेवन 
वह अपने ढंग से बुराई को निजी परिभाषा पर काम कर रहे थे। 
मैं निश्‍चित मानता हँ कि उस दिन की समाप्ति पर उनके दिमाग में यह विचार 
अवश्य उपजा होगा, जैसाकि इस मामले में इस पुस्तक के लेखक के रूप में, आत्मघाती 
हत्यारे न तो गरीबी और न ही विशेष रूप से निराश या अनभिज्ञता की कटुता भरी 
संतान नहीं निकलेंगे। उनमें से अधिकांश संपन्न युवा सऊदी थे, जिनके परिवारों ने 
महँगे कॉलेज में शिक्षा लेने उन्हें विदेश भेजा था। वे मजहबी कट्टरपंथी थे, जिनका 
नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा था, जिसे सौभाग्य विरासत में मिला था। उनकी 
शिकायतें आर्थिक नहीं थीं, वे राजनीतिक और मजहबी थीं। 

“दि फिनिश' (The Fini$h) शीर्षकवाला अध्याय ऑपरेशन एबटाबाद के बारे में है। 
एडमिरल मैक्रवेन के नेतृत्व में सील टीम को अफगानिस्तान के जलालाबाद में पूरी तरह 
तैयार रखा गया था। शनिवार, 30 अप्रैल यानी ऑपरेशन शुरू होने से एक दिन पहले 
राष्ट्रपति ओबामा ने मैक्रवेन से फोन पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। ओबामा ने कहा, 
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भगवान्‌ आप और आपके सहयोगियों पर कृपा करे तथा कृपया उन्हें उनकी सेवाओं के लिए 
निजी तौर पर मेरा धन्यवाद पहुँचाएँ। राष्ट्रपति ने एडमिरल को यह भी बताया कि मैं निजी 
तौर पर इस मिशन पर निगाह रखूँगा। 
जलालाबाद में स्थानीय समय के रात्रि 11 बजे से कुछ समय पूर्व एडमिरल को अंतिम 
आदेश मिला, वहाँ जाओ और लादेन को पकड़ो; और यदि वह वहाँ नहीं हो तो उसे कहीं से 
भी ढूँढ़ो। रात्रि के ठीक 11 बजे दो ब्लैक हॉक्स रेडार से बच निकलते हुए जलालाबाद के 
विमानतल से उड़े और दस मिनटों के भीतर पाकिस्तान में प्रविष्ट हो गए। 
बॉडेन ने पहले ही उल्लेख किया है-- 
अनेक शीर्ष पेंटागन अधिकारियों के मुताबिक सील टीम को इस काम के लिए 
चुनने के कारणों में, पिछले कुछ वर्षों में इसके द्वारा पाकिस्तान के भीतर लगभग एक 
दर्जन से ज्यादा गुप्त मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा करना रहा है, इनके द्वारा किए 
जानेवाले हमलों में शीर्ष स्तर के कमांडर अपने कंधों पर लाइव ऑडियो और वीडियो 
लेकर चलते हैं, इन्हें जनरल टीवी कहा जाता है। 
इस अध्याय में लेखक लिखता है- 
राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सारे साजो-समान को पूरी तरह लेकर चलनेवाले मैक्रवेन 
यह मॉनिटर करने में सक्षम थे कि पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। और जैसे ही मिनट 
बीते, यह साफ हो गया कि वे कुछ नहीं कर रहे थे। टास्क फोर्स पहले भी वहाँ के 
आदिवासी क्षेत्रों में गुप्त मिशन हेतु कई बार पाकिस्तानी वायु सीमा में घुस चुकी थी। 
इसलिए उन्हें भरोसा था कि वे चुपचाप घुस जाएँगे और किसी को पता भी नहीं 
चलेगा। परंतु जब वे वहाँ पहुँच गए, तब उन्हें राहत मिली | एडमिरल ने पहले ही एक 
ऐसा स्थान चुन लिया था, जो पाकिस्तानियों के जागने पर भी मिशन के पूरा करने में 
सहायक होता। बहुत शीघ्र उन्होंने उस स्थान को भी पार कर लिया। जब काले रंग के 
हेलीकॉप्टर एबटाबाद की ओर बढ़ रहे थे, तब करीब आधे घंटे तक प्रतीक्षा के सिवाय 
कुछ नहीं हुआ। 
हेलीकॉप्टर जलालाबाद में स्थानीय समय के अनुसार सुबह तड़के 3 बजे पहुँचे। 
मिशन पर गए किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। उनका एक हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त 
हो गया, परंतु उन्होंने पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह से दूर रखा और ओसामा बिन लादेन को 
मार गिराया। 


CO 
इस हमले के बाद दिन में व्हाइट हाउस को फोटोग्राफ्स की एलबम भिजवाई गई, जिसमें 
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मृत बिन लादेन के अनेक फोटो थे । उस सप्ताह वहाँ इसको लेकर काफी विचार-विमर्श हुआ 
कि क्या इन चित्रों को मृत्यु के प्रमाण के रूप में सार्वजनिक किया जाना चाहिए? लेकिन 
राष्ट्रपति ने दृढ़तापूर्वक इन्हें सार्वजनिक न करने का फैसला किया यह फैसला इसलिए आसान 
हुआ कि किसी ने भी बिन लादेन की मौत के तथ्य पर संदेह नहीं किया। 
सोमवार की सुबह के समय एडमिरल मैक्रवेन के जवान लादेन के शव को निपटने में 
लगे थे। 
काफी विचार-विमर्श और सलाह के बाद यह निर्णय हुआ कि समुद्र में दफनाना 
सर्वाधिक उत्तम विकल्प है। उसके चलते मृतक के दिग्भ्रमित अनुयायियों के लिए कोई 
स्मारक नहीं होगा। अंततः शव को साफ किया गया, प्रत्येक संभव कोणों से फोटो खींचे गए 
और तब ५-22 ओस्म्रे (०७1९४) में ले जाकर उत्तरी अरब समुद्र में यूएसएस कार्ल विंसन 
पर ले जाया गया। 
औपचारिकता के तौर पर विदेश विभाग ने सऊदी अरब की सरकार से संपर्क कर 
उसके शव को उसके देश को सौंपने की पेशकश की, लेकिन जिस प्रकार बिन लादेन जीते 
जी उनके लिए अवांछित था, मौत में भी वह अवांछित बना रहा। जब उन्हें बताया गया कि 
समुद्र में दफनाने का विकल्प है तो सऊदी अधिकारियों ने कहा, हमें आपकी योजना अच्छी 
लगी। 
एक साधारण मुसलिम को अंतिम क्रियाकर्म को प्रक्रिया करियर पर पूरी की गई । शव 
को एक सफेद कफन में लपेटा गया और उसे डुबोने के लिए वजन भी बाँधा गया । 
मौत की एलबम के रंगीन फोटो को अंतिम कडी असंगत नहीं थी। वे आश्चर्यजनक 
ढंग से हिल रहे थे। नेवी के एक फोटोग्राफर ने 2 मई यानी सोमवार की सुबह पूर्ण सूर्य की 
रोशनी में दफनाने की प्रक्रिया को कैमरे में कैद किया। एक फोटो में दिखता है कि शव 
वजनदार सफेद कफन में लिपटा है । दूसरे में दिखता है कि प्लेटफॉर्म पर सपाट एक कोने से 
दूसरे कोने तक लकोर दिखती है, पैर बाहर की ओर निकले हुए हैं । एक अन्य में दिखता है 
कि शव छोटे छपछपाते हुए पानी को ओर बढ़ रहा है। अगले में दिखता है कि सतह के 
एकदम नीचे, एक प्रकार को भूतहा मछली उसे लपकने को बढ़ रही है। अगले दृश्य में 
सिर्फ घेराकार तरंगें नीली सतह पर दिखती हैं। अंतिम फोटो में जल शांत है। 
ओसामा बिन लादेन का पार्थिव शरीर सदैव के लिए जाना, अच्छाई के लिए ही गया। 
(23 जुलाई, 2013) 
[] 
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पाकिस्तान ने भारतीय जवानों पर 
हमला किया, संसद्‌ ने 
यूपीए सरकार पर 


ञ्ज प्रैल, 1970 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में मैं पहली बार संसद्‌ के लिए चुना 
गया। तब से लेकर अब तक यानी चालीस वर्षों से भी अधिक समय से मैं सांसद 
(तीन बार राज्यसभा और लोकसभा में छठी बार) हूँ--सिवाय 1996-97 के दो वर्षों को 
छोड़कर, जब मैंने हवाला कांड में अपना नाम घसीटे जाने पर घोषणा की थी कि जब तक 
मैं न्यायालय से इन झूठे आरोपों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक संसद्‌ नहीं जाऊँगा। 
इन इकतालीस वर्षों के अपने संसदीय जीवन में मैंने पहले कभी नहीं देखा कि किसी 
सरकार ने संसद्‌ सत्र को इतनी बुरी तरह से व्यर्थ कर दिया हो, जैसाकि यूपीए सरकार ने 
संसद्‌ के वर्तमान मानसून सत्र को किया है। 
तीन सप्ताह का सत्र घोषित किया गया था। पहला सप्ताह समा त हो गया है | एक दिन 
भी न तो प्रश्नकाल हो सका, न ही कोई अन्य कामकाज | समूचे सप्ताह में रोज हंगामा होता 
रहा। यह हंगामा मुख्य रूप से आंध्र से जुड़े कांग्रेसजनों ने किया, जो तेलंगाना का विरोध 


£] 


और आंध्र प्रदेश को संयुक्त रखने की माँग कर रहे थे। 

पहले सप्ताह के व्यर्थ जाने में मुख्य कारण तेलंगाना के बारे में घोषणा करना रहा। 
भाजपा सदस्य सरकार से बार-बार अनुरोध करते रहे कि वह आपनी पार्टी के सदस्यों को 
संयम में रखें, परंतु इस दिशा में कोई कोशिश होती भी दिखाई नहीं दी | इससे आश्चर्य होता 
है कि सत्तारूढ़ दल आनेवाले दो सप्ताहों के सत्र की कैसे योजना बनाएगा! 

तेलंगाना आंदोलन के दशकों पुराने इतिहास में जाए बगैर मुझे स्मरण आता है 9 
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दिसंबर, 2009 का, जब यूपीए सरकार ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत को थी, तब केंद्रीय 
गृह मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने घोषणा को कि भारत सरकार एक पृथक्‌ राज्य तेलंगाना बनाने 
को रुकी हुई प्रक्रिया को राज्य विधानसभा में विधेयक पारित कराकर शुरू करेगी । सभी को 
लगा था कि इस हेतु कांग्रेस पार्टी के भीतर आवश्यक विचार-विमर्श हो गया होगा | लेकिन 
इस घोषणा से आंध्र और रायलसीमा में विरोध शुरू हो गया । 23 दिसंबर, 2009 को भारत 
सरकार ने दूसरी घोषणा की कि जब तक सभी दलों में एक आम सहमति नहीं बन जाती, 
तब तक तेलंगाना पर कोई काररवाई नहीं की जाएगी। 

इसका अर्थ हुआ, गृह मंत्रालय की घोषणा का उलट होना। अब जो हो रहा है, उससे 
तेलंगाना के लोग महसूस कर रहे हैं कि यह घोषणा आगामी चुनावों में फायदा उठाने के 
उद्देश्य से की गई है और सत्तारूढ़ दल ने एक बार फिर से उन्हें वेबकूफ बनाया है। 

मुझे याद है कि एनडीए शासन के दौरान तीन नए राज्यों-उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और 
झारखंड--का निर्माण कितनी सहजता से हुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार--इन 
तीन राज्यों, जिनमें से उपर्युक्त तीनों राज्यों का जन्म हुआ, की विधानसभाओं ने इनके पक्ष में 
प्रस्ताव पारित किए और संसद्‌ के दोनों सदनों में लगभग सर्वसम्मति से आवश्यक विधेयक 
पारित किए। यह सब इसलिए हासिल हो सका, क्योंकि भाजपा इन नए राज्यों के बारे में 
इच्छुक थी और इस संबंध में आवश्यक आधार कार्य कर लिया गया था। 

तब भी भाजपा तेलंगाना के पक्ष में थी, लेकिन चूँकि उस समय हमारी सरकार को 


समर्थन दे रही सहयोगी पार्टी तेलुगूदेशम इसके पक्ष में नहीं थी, अत: हमारी सरकार इसके 
बारे में बात तक नहीं कर सकी। 
0 


तेलंगाना मुद्दे को गलत ढंग से हैंडल करने के चलते अब तक का संसद्‌ सत्र एकदम 
व्यर्थ गया है। परंतु पिछले सप्ताह नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर एक गंभीर त्रासदी घटी, 
जिसने इस सरकार को प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुँचाई है, विशेष रूप से रक्षा मंत्री ए.के. 
एंटोनी द्वारा त्रासदी के दिन गड़बड़ करने से। 

मैं कहना चाहूँगा कि यदि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर घात लगाकर हमारे 
पाँच जवानों को मार गिराया, तो एंटोनी के वक्तव्य से व्यथित भारतीय संसद्‌ ने रक्षा मंत्री पर 
हमला कर उन्हें अपने पहले दिन के अस्पष्ट वक्तव्य को वापस लेने पर बाध्य किया और 
उसके स्थान पर दूसरा वक्तव्य आया, जो पाकिस्तान के विरुद्ध राष्ट्रीय आक्रोश को पूरी तरह 
से प्रकट करता है। 

संसद्‌ में रक्षा मंत्री के वक्तव्य के बारे में चौंका देनेवाली यह बात कि उन्होंने इस घटना 
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नायक प्रेस नायक शंभु सिपाही विजय सिपाही रघुनंदन नायक माने 
नाथ सिंह सरण राय कुमार राय प्रसाद कुंडलिक केरबा 


के बारे में सेना द्वारा जारी किए आधिकारिक बयान में जान-बूझकर बदलाव किए-बदलाव 
पाक सरकार और पाक सेना को इस हमले की जिम्मेदारी से बचाने के लिए किए गए। 

सेना के बयान में बदले गए अंश का उदाहरण 

पीआईबी (रक्षा विभाग) का प्रेस वक्तव्य कहता है- हमला पाक सेना के जवानों के 
साथ लगभग 20 भारी हथियारबंद आतंकवादियों द्वारा किया गया। रक्षा मंत्री एंटोनी ने 
कहा-हमला 20 भारी हथियारबंद आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने लोगों 
के साथ मिलकर किया। 

संसद्‌ का वर्तमान सत्र शुरू होने से पूर्व ही प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के हवाले से 
मीडिया में प्रकाशित हुआ था कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ वार्त्ता करनेवाले हैं और 
वह भी 26/11 के मुंबई के आतंकवादी हमलों के अपराधियों को भारत को सौंपे जाने को 
शर्त को भुलाकर। इसलिए संसद्‌ को एंटोनी के 8 अगस्त के संशोधित वक्तव्य में यह 
देखकर प्रसन्नता हुई कि पाकिस्तान की आतंकवादियों के नेटवर्क संगठन और ढाँचे को 
नेस्तानबूद करने में निर्णायक काररवाई करनी चाहिए और नवंबर, 2008 में मुंबई पर 
आतंकी हमले के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने में संतोषजनक कदम उठाने चाहिए, 
ताकि शीघ्र न्याय हो सके। 

घटनास्थल पर सेनाध्यक्ष के दौरे और रक्षा मंत्री को पूरे तथ्यों की जानकारी देने के बाद 
संसद्‌ में मंत्री के संशोधित संस्करण में पाकिस्तान को निम्न शब्दों में चेतावनी दी गई-- 

निश्चित तौर पर इस घटना का पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों और नियंत्रण 
रेखा पर हमारे व्यवहार पर असर पड़ेगा। हमारे संयम को कमजोरी नहीं समझना 
चाहिए और हमारी सशस्त्र सेना को क्षमता को तथा हमारे इस दृढ़ निश्चय को कि हम 


नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं होने देंगे, कम करके नहीं आँका जाना चाहिए था। 
(11 अगस्त, 2013) 
0 
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गाः सप्ताह 6 अगस्त को विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने संसद्‌ में हमारे चार नेताओं 
राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और मुझे सूचित किया कि प्रधानमंत्री 
हमसे उस विषय पर विचार-विमर्श करना चाहते हैं, जिसका उन्होंने अपनी बँगलादेश यात्रा 
पर जाने से पूर्व संक्षिप्त रूप से संदर्भ दिया था। यानी दोनों देशों के बीच सीमा समझौता । 
इस मुद्दे के संदर्भ में, बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने जसवंत सिंह 
और यशवंत सिन्हा सहित पश्चिम बंगाल तथा असम से अन्य अनेक नेताओं के एक बड़े 
भाजपा समूह के सामने संबंधित तथ्यों को रखा था। 
प्रधानमंत्री के साथ हमारी बैठक के निर्धारित समय सायं साढ़े पाँच बजे से कुछ मिनट 
पूर्व मैं रेसकोर्स रोड पहुँच गया, लगभग उसी समय ए.के. एंटोनी भी पहुँचे। मैंने उन्हे 
बताया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा नेताओं को बँगलादेश से सटे एनक्लेव्स के मुद्दे पर 
विचार-विमर्श हेतु बुलाया है। मैंने पूछा कि क्या वह भी इसी मुद्दे पर होनेवाली बैठक में 
आए हैं। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें बुलाया गया है, परंतु विषय के मामले में उन्हें पता 
नहीं है। 
यह उस दिन की बात है जिस दिन पाक सैनिकों और पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों ने 
नियंत्रण रेखा (एल.ओ.सी.) पर हमारे पाँच जवानों की हत्या की थी। यह उस दिन सुबह 
सेना के जारी प्रेस वक्तव्य में कहा गया था। हालाँकि उस दिन दोपहर बाद सदन में वक्तव्य 
देते हुए रक्षा मंत्री ने उस घटना के बारे में सेना द्वारा दिए गए ब्योरे को इस तरह से बदला कि 
इन हत्याओं का आरोप सिर्फ आतंकवादियों पर लगा। इस वक्तव्य ने न केवल संसद्‌ को 
क्रोधित किया अपितु शहीद जवानों के परिवारों को भी इस हद तक नाराज किया कि एक 
जवान की विधवा ने सरकार द्वारा प्रस्तावित 10 लाख रुपए के मुआवजे को भी लेने से मना 
कर दिया। एक समाचार-पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक विजय राय की पत्नी पुष्पा राय ने 
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अपनी मनोव्यथा व्यक्त करते हुए कहा, “क्या 10 लाख रुपए का मुआवजा मेरे पति को 
वापस ला सकता है? हमें मुआवजा नहीं चाहिए बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त सैन्य 
काररवाई चाहिए ।' 

प्रधानमंत्री के साथ हमारी बैठक में न केवल सलमान खुर्शीद अपितु ए.के. एंटोनी भी 
मौजूद थे । बँगलादेश एनक्लेव्स और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी हमले, दोनों मुद्दों पर 
विचार-विमर्श हुआ । हमने दोनों मुद्दों पर दृढता से अपना पक्ष रखा । 

बँगलादेश संबंधी मुद्दे पर हमने प्रधानमंत्री को बताया कि इस प्रस्ताव पर हमारी राज्य 
इकाइयों का मुखर विरोध है, इसलिए हम इस पर राजी नहीं हैं। 

पाकिस्तान द्वारा हमारे जवानों के कत्लेआम पर भी हमारी इसी प्रकार की दृढ़ प्रतिक्रिया 
थी। प्रधानमंत्री के साथ इसी बैठक में उस दिन के रक्षा मंत्री के वक्तव्य के बारे में मैंने एक 
कठोर शब्द ' गड़बड़ करना ' उपयोग किया। मेरे मन में सदैव ए.के. एंटोनी के लिए गर्मजोशी 
और सम्मान रहा है। इसलिए उस दिन के उनके वक्तव्य पर मैं सचमुच काफी हैरान था | 
बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने सलमान खुर्शीद को रक्षामंत्री से सेना के 
बयान को बदलवाने को राजी किया। 

रेसकोर्स रोड की इस बैठक में यह सहमति बनी कि सेनाध्यक्ष से पूरे घटनाक्रम को 
जानकारी लेने के बाद अगले दिन रक्षा मंत्री एक संशोधित बयान देंगे। सेनाध्यक्ष जम्मू गए, 
ताकि वे घटना की जानकारी स्वयं ले सकें । हमने कहा कि हम संशोधित वक्तव्य की प्रतीक्षा 
करेंगे। 

मैं सेनाध्यक्ष को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सेना के प्रेस बयान की न केवल पुष्टि 
की अपितु रक्षामंत्री के वक्तव्य में विशेष रूप से यह शामिल करने में सफलता पाई कि इस 
हमले में पाकिस्तानी सेना से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त जवान शामिल थे। संसद्‌ में हम सबको 
इस पर प्रसन्नता महसूस हुई कि एंटोनी अपने संशोधित वक्तव्य में न केवल नियंत्रण रेखा 
तक सीमित रहे अपितु उन्होंने आगे बढ़कर यह दोहराया कि पाकिस्तान से तब तक सामान्य 
संबंध नहीं हो सकते जब तक कि वह इन तीन निम्न बातों को पूरा नहीं करता-- 

7, आतंकवादी बुनियादी ढाँचे को समाप्त किया जाए। 
2, ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे नवंबर 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के 

जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जल्द काररवाई हो। 
इस सप्ताह मारे गए हमारे जवानों के लिए पाकिस्तान में मौजूद जिम्मेदार और 
कुछ समय पूर्व हमारे जवानों के सिर काटकर ले जानेवालों को दंडित किया 
जाए। 
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सामान्यतया, सेनाध्यक्ष को दी गई उपर्युक्त बधाई के साथ मैं रक्षामंत्री को भी बधाई 
देता हूँ। लेकिन तभी यदि वह 6 अगस्त के अपने वक्तव्य को औपचारिक रूप से वापस 
लेने का साहस दिखाते तथा सेना से माफी माँगते कि उन्होंने उनके ब्योरे, जो एकदम सही 
था, में भद्दे ढंग से बदलाव कर प्रस्तुत किया। कोई भी मंत्री सदन में ऐसी बात नहीं कह 
सकता, जो झूठ हो । यदि गलत सूचना के चलते वह कुछ असत्य कहता है तो उसे कम-से- 
कम खेद तो प्रकट करना ही चाहिए । 

मंत्री और सेना द्वारा अपनाए गए इस तरह के सख्त रवैए के बाद देश आशा करता है 
कि प्रधानमंत्री पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से शांति वार्त्ता करने की अपनी उत्सुकता त्याग देंगे। 
इन दिनों समूचा विश्व देख रहा है कि कैसे स्नोडेन को शरण देने के बाद ओबामा ने पुतिन 
से निर्धारित अपनी मुलाकात रद्द कर दी। 


टेलपीस 

दी इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य संपादक शेखर गुप्ता ने[। >> Mant 
संपादकीय पृष्ठ पर स्केर्ड विट्लस (SCARED WITLESS) के) 
शीर्षक से प्रकाशित अपने लेख में ए.के. एंटोनी की तुलना 
शेक्सपीयर के नाटक जूलियस सीजर के मार्क एंटोनी से की है 
और अपने समाचार-पत्र के कार्टूनिस्ट इ.पी. उन्नी द्वारा चोगे में र 
रक्षामंत्री ए.के. एंटोनी के रेखाचित्र, जिसमें उन्हें मार्क-ढुडु एंटोनी तय | 
स्पीच! के रूप में वर्णित किया है, को इतनी निर्दयता और शानदार ई पी. उन्नी कार्टून 
ढंग से प्रस्तुत करने की प्रशंसा की है। 

लेख कहता है--आपके पास अन्य मंत्रीगण हैं और नानाविध मुद्दों पर उनके वक्तव्य 
हो सकते हैं। लेकिन नियंत्रण रेखा पर हुई घटना के बारे में रक्षामंत्री ऐसा करें? वह अब 
कहते हैं कि पहले वह उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर बोले और अब वे ज्यादा अच्छा 
जानते हैं कि आतंकवादी सेना के वेश में न केवल पाकिस्तानी रेगुलर्स (नियमित सैनिक) 
बन गए अपितु उनकी विशेष फोर्स से भी हैं। 


(13 अगस्त, 2013) 
D 
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डर्टी मनी-भारतीय अर्थव्यवस्था का दंश 


गाः सप्ताह लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेरे समीप भारत के तेरहवें 
नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर.एच. ताहिलियानी बैठे थे, जो नवंबर, 1987 में सेवानिवृत्त 
हुए। गत वर्ष भी इसी समारोह में हम साथ ही बैठे थे, और उस समय मेरी सुपुत्री प्रतिभा ने 
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर बनी अपनी टीवी डॉक्यूमेंटरी की प्रति भिजवाने का वायदा किया 
था। उन्होंने डीवीडी के लिए उसे धन्यवाद दिया तथा 
उस फिल्म की भरपूर प्रशंसा की। Fe 

तत्पश्चात्‌ अचानक ही उन्होंने मुझसे पूछा, मि. 
आडवाणी, आजकल आप कौन सौ पुस्तक पढ़ रहे | र है 
हो? मैंने उन्हें बताया कि कल ही मुझे डर्टी मनी | | | टर 
(गंदा धन) पर एक पुस्तक मिली है, जिसे मैंने पढ़ना | 
शुरू किया है। पुस्तक के लेखक हैं रेयमंड बेकर। | ॥ के. ४ 
बेकर एक अमेरिकी व्यवसायी हैं और ग्लोबल | कम 
फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के निदेशक भी | अनेक वर्षों से 
भ्रष्टाचार, हवाला, विकास और विदेशी नीतिगत मुद्दों, विशेषकर विकासशील और संक्रमण 
से गुजर रही अर्थव्यवस्थों पर इसके संबंध में बह एक अतरराष्ट्रीय सम्मानित आधिकारिक 
स्वर माने जाते हैं। आ 

बेकर मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के उत्साही समर्थक हैं, जिसे सामान्यतया पुंजी कहा 
जाता है, जो कि साम्यवाद का विरोधी है। जिस समय मैं यह ब्लॉग लिख रहा हूँ, तब मेरे 
सामने नई दिल्ली (17 अगस्त) से प्रकाशित एक समाचार-पत्र है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 
की बीमार हालत संबंधी दो पृष्ठों का एक लेख प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है, जिसमें 
घोषणा की गई कि फ्री मार्केट इन फ्री फॉल । वास्तव में, सभी समाचार-पत्रों ने इसे प्रमुखता 
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दी है कि कैसे इस सप्ताह में रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सर्वाधिक निचले स्तर 
62.03 पर लुढ॒क गया है । इसी प्रकार गत सप्ताह बीएसई सूचकांक था, जो कि जुलाई 2009 
के बाद से एक अकेले दिन में इतना तेजी से 769.41 अंक गिरा है । 
जैसाकि मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि वर्तमान में मैं डर्टी मनी पर एक पुस्तक पढ़ रहा 
हूँ। पुस्तक का शीर्षक है-- कैपिटेलिज्स्स अकिलीज हील-- डर्टी मनी ऐंड हाउ टू रिन्यू दि 
फ्री-मार्केट सिस्टम (Capitalism's Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew 
the Free-Market System) । शीर्षक अपने आप में पुस्तक को विषय-वस्तु को सार रूप 
में अभिव्यक्त करता है। 
अकिलीज होमेर की पौराणिक कविता इलियाड का नायक था। वह एक बहादुर और 
सदैव संघर्षरत रहनेवाला योद्धा था। प्रचलित दंतकथा के अनुसार उसकी माँ थेटिस जो 
समुद्र देवी थी, उसने उसके जन्म के साथ पौराणिक नदी स्टाइवक्स में डुबकी लगवाई, 
ताकि उसका शरीर नश्वर बन सके। दंतकथा के मुताबिक जब थेटिस ने उसे पानी में उतारा 
तो उसने उसकी एड़ी को पकड़ा हुआ था, जिसके चलते वह कमजोर रह गई। अकिलीज 
की मृत्यु भी उसके एक शत्रु द्वारा उसकी एड़ियों में तीर मारे जाने से हुई थी। 
इस पुस्तक के अनुसार एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था अति वांछनीय है, बशर्ते कि इसे 
ईमानदारीपूर्वक डर्टी मनी की बुराई से बचाया जाए, जिससे भ्रष्टाचार और हवाला जैसी 
बुराइयाँ पैदा होती हैं। 
0 
सन्‌ 2013 के समाप्त होने से पहले आधा दर्जन राज्यों में पाँच वर्ष के बाद होनेवाले 
चुनाव होने हैं। 
और अगले वर्ष की शुरुआत में डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में अपनी दूसरी 
पारी के पाँच वर्ष पूरे करेंगे। पिछले सप्ताह नई दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख अंग्रेजी पत्रिका 
इंडिया टुडे ने देश के मूड के बारे में एक विस्तृत सर्वेक्षण प्रकाशित किया है, जिसमें 
प्रधानमंत्री की पूर्ण पृष्ठ पर फोटो छपी है और शीर्षक है--ऑनेस्ट बट इनइफेक्टिव (ईमानदार 
परंतु निष्प्रभावी) । मतदाताओं का कहना है कि अब प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र दे 
देना चाहिए। 
उसी पृष्ठ पर, इस प्रश्‍न “मनमोहन सिंह की कौन-कौन सी असफलताएँ हैं?' का 
उत्तर भी प्रकाशित किया गया है, जो इस प्रकार है-- 
७ नाजुक मौकों पर वह बोलते नहीं हैं 27 प्रतिशत 
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सरकार के मुखिया हें 21 प्रतिशत 
७ उनके पास अधिकार नहीं हैं 20 प्रतिशत 
० उपर्युक्त सभी 20 प्रतिशत 
J 


हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ने कुछ समय पूर्व भारत के बारे में 
एक दिलचस्प आलेख पत्र (पेपर) प्रकाशित किया, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 
नेपाल और श्रीलंका को असफल या असफल हो रहे देश के रूप में वर्णित किया गया, 
लेखक भारत के बारे में कहता है-- 
भारत का लोकतंत्र, किसी भी कसौटी पर अचंभित कर देनेवाला है, बावजूद 
सभी प्रकार के दवाबों के, यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और सरकार 
चलानेवाला परिवर्तन नियमित रूप से होता है। अपने सभी पड़ोसियों से अलग कोई 
भी यह तर्क नहीं दे सकता कि भारत एक असफल होता या असफल हो चुका देश है। 
इस पेपर को कैनेडी स्कूल के प्रोफेसर लंट प्रिटचेट्ट ने लिखा है। वह विश्व बैंक में 
काम कर चुके हैं और कुछ समय के लिए नई दिल्ली में भी रहे हैं। 
लंट प्रिटचेट्ट अपने पेपर में लिखते हैं- 
भारत सरकार और संभ्रात संस्थानों के उच्च पदों पर इसके अधिकारी वस्तुतः प्रभावी 
हैं । भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आल इंडिया इंस्टीट्यूट 
ऑफ मेडिकल साईंस जैसे कुछ विश्वस्तरीय संस्थान हैं। आईएएस ऐसे अधिकारियों से भरा 
है, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा और चयन प्रक्रिया पास की है, जिससे ऐसा लगता है कि वे हार्वर्ड 
में ऐसे आते हैं, जैसे पार्क में घूम रहे हो *" 
और तब भी, जैसाकि मैंने नीचे पूरी तरह से वर्णित किया है कि कार्यक्रमों और नीतियों 
को क्रियान्वित करने की भारत देश की क्षमता कमजोर है--और अनेक क्षेत्रों में यह स्पष्ट 
नहीं है कि इसमें सुधार हो रहा है या नहीं | पुलिस, कर-संग्रह, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्‌, जल 
आपूर्ति-लगभग सभी रोजमर्रा की सेवाओं में-घोर अनुपस्थिति, उदासीनता, अयोग्यता 
और भ्रष्टाचार है । यह रोजमर्रा की सेवाओं में तो सत्य है ही, मगर इससे भी ज्यादा नेटवर्क 
सिंचाई या भूमिगत प्रबंधन जैसे अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण कत्रो में भी है। 
लंट प्रिटचेट्ट आगे कहते हैं कि भारत के लिए हमें एक नई श्रेणी की जरूरत है। तब 
वह भारत को एक सांट से 'पिटनेवाला देश (४ 19178 5३९) वर्णित करते हैं। प्लेल का 
शब्दकोश में अर्थ है--अपने हाथ या पैरों को अनियंत्रित ढंग से उठाना। प्रिटचेट्ट सांट से 
'पिटनेवाले देश को इस रूप में परिभाषित करते हैं। 
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एक राष्ट्र-राज्य जिसका शीर्ष राष्ट्रीय (और कुछ प्रदेशों में) 
स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान ठीक और काम करनेवाला है, लेकिन 
यह शीर्ष विश्वसनीय रूप से तंत्रिकाओ और स्नायुओं के माध्यम 
से अपने अवयवों से ही जुड़ा हुआ नहीं है। 


टेलपीस 

भारत संबंधी 46 पृष्ठीय हार्वर्ड पेपर का शीर्षक है-इज 
इंडिया ए फ्लेलिंग स्टेट? 

पेपर की शुरुआत एक भारतीय उपन्यास के प्रश्नोत्तर के 
सारांश से होती है, जिसमें एक अशिक्षित मजदूर वर्ग का वेटर एक खेल में एक बिलियन 
रुपए जीत जाता है, बाद में यह उपन्यास एक सफल फिल्म स्लमडॉग मिलियनोर के रूप में 
सामने आया। 

अपने पेपर में स्लमडॉग मिलियनोर के संदर्भ के बाद प्रिटचेट्ट व्यंग्यपूवर्क टिप्पणी 
करते हैं- 

जैसे-जैसे उपन्यास के प्रत्येक उदाहरण, जिसमें हीरो के जीवन का वास्ता सरकार के 
लोगों से पड़ता है-उसके साथ बिकाऊपन और आकस्मिक क्रूरता भरा व्यवहार होता है । 
यह दो कारणों से विशेष उल्लेखनीय है। पहला, सरकार का बुरा व्यवहार इस पुस्तक का 
कथानक नहीं है और नहीं इस पर टिप्पणी है, उलटे यह चित्रण एक वास्तविक व्यक्ति के 
जीवन के सत्याभास को बताने के लिए है, ताकि पुस्तक यथार्थवादी लगे और सच्चे भारत 
से जुड़ी दिखे। दूसरे, यह उपन्यास किसी विरक्त सुधारवादी ने नहीं अपितु भारतीय विदेश 
सेवा के एक सक्रिय सदस्य द्वारा लिखा गया है। 

भारतीय राज्य को समझने के लिए आज कल्पित कथा को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 
कथेतर साहित्य, सरकारी रिपोर्ट और आयोगों तथा दस्तावेज, जो सरकारी एजेंसियों द्वारा 


तैयार किए जाते हैं (सरकार के साथ मिलकर काम कर रही विदेशी एजेंसियों सहित), वे 
वास्तव में कल्पित कथा ही हैं। 


(19 अगस्त, 2013) 
| 
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नीति-निर्माताओं का मानना है, 


सिर्फ भगवान्‌ ही हमारी अर्थव्यवस्था 
की सहायता कर सकता हे 


स्त भकार तवलीन सिंह सोनिया विरोधी नहीं हैं । फिर भी गत सप्ताह 'इंडियन एक्सप्रेस' 
के रविवारीय संस्करण (1 सितंबर, 2013) के अपने नियमित स्तंभ में उन्होंने 
(आइए, सोनिया के बारे में बात करें) “९5 191 ४४०० 8011 शीर्षकवाले अपने लेख 
की शुरुआत निम्न टिप्पणी से की है-- 
निराशा के इतने घने बादल छाए हुए हैं इन दिनों दिल्‍ली के राजनीतिक आकाश 
में कि याद करना मुश्किल है कि सोनिया गांधी की सरकार जब बनी थी एक दशक 
पहले तो मौसम बहारों का था” 
उस समृद्ध भारत के सपने को सोनिया गांधी की आर्थिक नीतियों ने खत्म कर 
दिया है. प्रधानमंत्री को दोष देना बेकार है, क्योंकि पिछले दशक से इस देश का 
असली प्रधानमंत्री कौत रहा है; हम सब जानते हैं। 
इसी समाचार-पत्र के उसी पृष्ठ पर एक और अन्य स्तंभकार मेघनाद देसाई ने और 
ज्यादा तीखी टिप्पणी की है, वह लिखते हैं- 
गरीबी और भ्रष्टाचार भारतीय लोकतंत्र के वो जुड़वां स्वभ हैं। इन्हें कोई छू नहीं 
सकता। यदि अर्थव्यवस्था ठप्प होती है तो श्रेय इन्हीं को जाएगा भविष्य कठिन है। 
संसद्‌ और मीडिया में पिछले एक महीने से देश के सम्मुख मौजूद गंभीर आर्थिक 
संकट की चर्चा मुख्य रूप से हो रही है । डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत भयावह 
गति से नीचे जा रही है! इन दिनों टिप्पणीकार बार-बार सन्‌ 1991 के उस संकट की 
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तुलना वर्तमान स्थिति से कर रहे हैं, जब पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार को अंतरराष्ट्रीय 
मुद्रा कोष से भारत को 67 टन सोना गिरवी रख 2.2 बिलियन डॉलर का आपात कर्जा 
लेने को बाध्य होना पड़ा था । 
दो दिन पूर्व दि इक्नॉमोक्सि टाइम्स (31 अगस्त) ने प्रकाशित किया है--सभी प्रयासों 
के बावजूद रुपए की गिरावट को रोकने में असफल रहने के बाद, अब नीति-निर्माताओं ने 
मंदिरों के द्वार खटखटाने की योजना बनाई है। 
आंध्र का तिरुपति मंदिर, महाराष्ट्र में शिरडी मंदिर, मुंबई में सिद्धिविनायक और केरल 
में पद्मनाभास्वामी मंदिर, देश के उन सर्वाधिक अमीर मंदिरों में से हैं, जिनके पास सोने का 
अकूत भंडार है, केंद्रीय रिजर्व बैंक उनसे उनके सोने को नकद में परिवर्तित करने को कहेगा। 
दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं सहित संसद्‌ में भाजपा के दस नेताओं और पार्टी के 
राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मिले और उन्हें वर्तमान आर्थिक संकट के बारे में 
एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने कहा है-- 
सदैव की भाँति भारत सरकार सच्चाई से मुँह मोड़ रही है। इतने भर से वह संतुष्ट नहीं 
है और वर्तमान संकट के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी पर आरोप लगा रही है। यह 
विपक्ष, राज्य सरकारों, भारत के रिजर्व बैंक और वैश्विक कारणों पर दोषारोपण कर रही है। 
गैर-जिम्मेदारी की हद तब पार हो गई जब वित्त मंत्री ने इसका ठीकरा अपने पूर्ववर्ती (वित्त 
मंत्री) पर थोप दिया और प्रधानमंत्री मौन साधे रहे । महोदय, अर्थव्यवस्था और देश पर छाया 
वर्तमान संकट मुख्य रूप से विश्वास का संकट है। यहाँ एक ऐसी सरकार है, जो निर्णय 
लेने, नेतृत्व प्रदान करने या भविष्य के लिए आशा की एक किरण दिखाने में अक्षम है। यह 
भयंकर भ्रष्टाचार में फँसी है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय को भी अब संदेह है कि 
सरकार महत्त्वपूर्ण फाइलों को गायब कर साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। 
संकट के इस मौके पर एक लकवाग्रस्त सरकार है, जो कभी नहीं बोलनेवाले प्रधानमंत्री, 
एक ऐसा वित्त मंत्री जो गलत तरीके से अपने उस पूर्ववर्ती पर दोषारोपण करता है, जो अपना 
बचाव नहीं कर सकता, एक ऐसी सर्वोच्च नेता, जिसे इसकी चिंता नहीं है कि पैसा कहाँ से 
आएगा और एक जड़वत्‌ नौकरशाही, जो अक्षम है, को देश वहन नहीं कर सकता । इस सरकार 
के मंत्री बेलगाम हैं और परस्पर विरोधी उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हैं । भारत सरकार का 
राज्य सरकारों, विशेष रूप से गैर-यूपीए शासित राज्यों तथा विपक्षी दलोंवाले राज्यों से संबंध 
निचले स्तर पर है। इसलिए हम आप से अनुरोध करने आए हैं कि इस अनिश्चितता को 
समाप्त करने के लिए इस सरकार को शीघ्रातिशीघ्र नया जनादेश लेने की सलाह दें और आगामी 
तीन महीनों में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के साथ यह कार्य हो सकता है। 
(2 सितंबर, 201 a 
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सावरकर के बारे में डॉ. अंबेडकर का 
ऐतिहासिक रहस्योद्घाटन 


फू 2003 में पहली बार संसद्‌ के सेंट्रल हॉल में स्वातंत्र्यवीर सावरकर का चित्र 
लगाया गया। उस समय एनडीए सरकार थी; श्री वाजपेयी प्रधानमंत्री और श्री मनोहर 
जोशी लोक सभा के स्पीकर। राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम ने तैलचित्र का अनावरण 
किया। 

संसदीय इतिहास में पहली बार कांग्रेस पाटी ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम का बहिष्कार 
किया । तब से प्रत्येक 28 मई को वीर सावरकर की जन्मतिथि पर जब सांसद सेंट्रल हॉल में 
इस महान्‌ स्वतंत्रता सेनानी को अपनी श्रद्धांजलि देने आते हैं तो कांग्रेसी सांसद इस कार्यक्रम 
का बहिष्कार करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने इस व्यवहार पर सार्वजनिक रूप से 
स्पष्टीकरण नहीं दिया है। परंतु अघोषित कारण यह है कि वह गांधी हत्या केस में एक 
आरोपी थे। पार्टी इस तथ्य की अनदेखी करती है कि न्यायालय ने इस केस में दो को 
मृत्युदंड और अन्यों को विभिन्न कारावासों को सजा दी थी, परंतु वीर सावरकर को दोषी 
नहीं पाया और उन्हें बरी किया। 

महात्मा गांधी की हत्या के दो दशक बाद, साहित्यिक और गैर-साहित्यिक पुस्तकों के 
एक प्रसिद्ध लेखक मनोहर मालगांवकर ने भारतीय इतिहास की इस दुःखद त्रासदी पर 
आधारित एक पुस्तक लिखी। सजा काटकर बाहर निकले आरोपियों तथा सरकारी गवाह 
बने बडगे, जिसे माफी दे दी गई, से लेखक के साक्षात्कारों पर पुस्तक आधारित है। 

लेकिन इस पुस्तक के प्रकाशित होने से काफी पहले ही मालगांवकर ने यह रिपोर्ट उस 
समय की सर्वाधिक प्रतिष्ठित पत्रिका "लाइफ इंटरनेशनल “को दे दी ॥ इस पत्रिका ने फरवरी, 
1968 के अपने अंक में मालगांवकर द्वारा दिए गए तथ्यों को उपर्युक्त वर्णित व्यक्तियों के 
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घरों पर खींचे गए फोटोग्राफ्स के साथ प्रकाशित किया । 
गांधीजी की हत्या, जिसने दुनिया को धक्का पहुँचाया, के लगभग तीस वर्ष पश्चात्‌ 
सन्‌ 1977 में लंदन के प्रकाशक मैक्मिलन ने मालगांवकर द्वारा किए गए शोधों को 'दि मैन 
हू किल्ड गांधी' (The man who killed Gandhi) शीर्षक से पुस्तक रूप में प्रकाशित 
किया। उसके कुछ समय पश्चात्‌ मैंने इसे पढ़ा था। 
वर्तमान में मेरे सम्मुख इस पुस्तक का 13वाँ संस्करण है, जिसे दिल्ली स्थित रोली 
बुक्स ने उसी शीर्षक के साथ प्रकाशित किया है, परंतु एक अतिरिक्त उल्लेख के साथ- 
अप्रकाशित दस्तावेजों और फोटोग्राफ्स के साथ। इस संस्करण में लेखक मालगांवकर अपनी 
प्रस्तावना में लिखते हैं- 
1960 के दशक के मध्य में इस अपराध में शामिल कुछ लोगों द्वार किए गए रहस्योद्घाटनों 
से लगातार यह आरोप उठ रहे थे कि मुंबई में जिम्मेदार पदों पर बैठे अनेक लोगों को 
इस हत्या की साजिश की पूर्व जानकारी थी, परंतु वे पुलिस को बताने में असफल रहे। 
इन आरोपों के पीछे के सत्य को जानने के उद्देश से सरकार ने न्यायमूर्ति के; एल. 
कपूर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया। इस आयोग की खोजों की 
रिपोर्ट को मेरे दोस्त ने मुझे भेजा। 
अब मेरे पास आयोग की वृहत्‌ और तीक्ष्ण रिपोर्ट थी और मुझे अपनी खोज से 
न्यायमूर्ति कपूर के निष्कर्षो की प्रामाणिकता सिद्ध करनी थी। 
निस्संदेह में अभी भी अपनी पुस्तक लिख सकता था। लेकिन मुझे इसमें संदेह था कि 
कपूर आयोग की रिपोर्ट की सहायता के बगैर (दि मैन हू किल्ड गांधी एक मजबूत 
पुस्तक बन पाती या इतनी चिरकालिक। 
पुस्तक पहली बार तब सामने आई जब देश 
आपातकाल के शिकंजे में था और पुस्तकों पर 
सेंसरशिप अत्यंत निदर्यतापूर्वक लागू थी। इससे मुझ 
पर यह कर्तव्य आ गया कि जिन कुछ चीजों को 
मैंने छोड़ दिया था, जैसे डॉ भीमराव अंबेडकर 5 | 
द्वारा श्री एल. बी. भोपतकर को दिया गया गुप्त झि /, 
आश्वासन कि उनके मुवक्किल श्री वी. डी; सावरकर 
को संदिग्ध हत्यारों में कमजोर आधारो पर फॅसाया चि 
गया। तब फिर अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी जैसे कि |... 
एक मजिस्ट्रेट द्वारा एक गवाही को तोड़-मरोड़कर | 


प्रस्तुत करना जिसकी ड्यूटी रिकॉर्ड “ कै नड 
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की थी, जो उसे कहा गया है, भी बाद के वर्षों में सामने आई। 
इन तथ्यों और अन्य अंशों को उनके सही स्थान पर रखने के बाद मैं महसूस करता 
हूँ कि अब नई पुस्तक महात्मा गांधी की हत्या की साजिश का एक संपूर्ण लेखा-जोखा है। 
जो भी इस प्रस्तावना को पढ़ेगा तो इसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकेगा कि समूचे 
राष्ट्र को यह जानना कितना महत्त्वपूर्ण है कि डॉ. अंबेडकर ने सावरकर के वकील भोपतकर 
को क्या कहा | इस संदर्भ में मैं पुस्तक के इस संस्करण के संबद्ध अंशों को उद्धृत कर रहा हूँ-- 
पुलिस सावरकर को फाँसने को क्यों इतनी चिंतित थी? कया मात्र इसलिए कि 
गांधी को मारने से पहले वह नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार करने का काम नहीं कर पाई 
थी, इसके चलते अपनी असफलता छुपाने के लिए वह यह बहाना बना रही थी कि 
इसके पीछे एक बड़े नेता का हाथ है, जो संयोग से उस समय की सरकार की नजरों में 
खटकता था? या स्वयं वह सरकार या इसमें के कुछ शक्तिशाली समूह; पुलिस एजेंसी 
का उपयोग कर एक विरोधी राजनीतिक संगठन को नष्ट करना चाहती थी या कम- 
से-कम एक प्रखर और निर्भीक विपक्षी हस्ती को नष्ट करना चाहती थी? 
या फिर यह सब भारत के प्रति एक अजीब किस्म के फोबिया का प्रकटीकरण 
था. धार्मिकता नस्ल, भाषाई या क्षेत्रीयता जो सावरकर को समाज के कुछ वर्गो के 
लिए बदला लेने पर स्वाभाविक निशाना बनाती थी। 
यह चाहे जो हो, सावरकर स्वयं इसके प्रति सतर्क थे, इतने सावधान भी कि 
सरकारी तंत्र उन्हें नाधूराम के सहयोगी के रूप में अदालत ले जाएग कि जब गांधी 
की हत्या के पाँच दिन बाद एक पुलिस दल उनके घर में प्रविष्ट हुआ तो वह उससे 
मिलने सामने आए और पूछा-- वो आप गाँधी हत्या के लिए मुझे गिरफ्तार करने आ 
गए? सावरकर को गांधी हत्या केस में एक आरोपी बनाया जाना भले ही राजनीतिक 
प्रतिशोध का एक कदम था। हालाँकि बडगे का रिकॉर्ड धी अस्थिर चरित्रवाला और 
भरोसा करने लायक नहीं था; लेकिन वह मुझसे लगातार यह कह रहा था कि उस पर 
दबाव डालकर झूठ बुलवाया गया और बंबई के पुलिस विभाग द्वारा उसको माफी तथा 
भविष्य का खर्चा इस पर निर्भर था कि वह केस में सरकारी दावे का समर्थन करे और 
विशेषरूप से उसने सावरकर को कभी आपटे से बात करते नहीं देख, और न ही कभी 
उन्हें यह कहते सुना यशस्वी हाऊत या। 
केस के सिलसिले में जब भोपतकर दिल्ली में थे तो उन्हें हिंदू महासभा कार्यालय 
में ठहराया गया। भोषतकर को यह बात दुविधा में डाल रही थी कि जबकि सभी अन्य 
आरोपियों के विरुद्ध विशेष आरोप लगाइ गए थे. परंतु उनके मुवक्किल के खिलाफ 
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लालकृष्ण आडवाणी 


कोई निश्चित आरोप नहीं थे। वह अपने बचाव पक्ष की तैयारी कर रहे थे कि एक 
सुबह उन्हें बताया गया कि उनके लिए टेलीफोन आया है, अत: वह सुनने के लिए 
उस कक्ष में गए जहाँ टेलीफोन रखा था उन्होने रिसीवर उठाया और अपना परिचय 
दिया। उन्हें फोन करनेवाले थे डॉ भीमराव अंबेडकर जिन्होंने सिर्फ इतना कहा 
कृपया आज शाम को मुझे मथुरा रोड पर छठे मील पर मिलो, लेकिन भोपतकर कुछ 
और कहते कि उधर से रिसीवर रख दिया गया। 

उस शाम को जब भोपतकर स्वयं कार चलाकर निर्धारित स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने 
देखा कि अंबेडकर पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होने भोपतकर को अपनी कार में 
बैठने को कहा, जिसे वह स्वयं चला रहे थे। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने कार को रोका 
और भोपतकर को बताया-- (तुम्हारे मुवक्किल के विरुद्ध कोई असली आरोप नहीं है; 
बेकार के सबूत बनाए गए हैं। कैबिनेट के अनेक सदस्य इसके विरुद्ध थे, लेकिन कोई 
फायदा नहीं। यहाँ तक कि सरदार पटेल भी इन आदेशों के विरुद्ध नहीं जा सके। परंतु 
मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई केस नहीं है। तुम जीतोगे।' कौन "“ जवाहरलाल नेहरू? 
“लेकिन क्यों?'' 

मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के फैसले के विरुद्ध लोकसभा की अध्यक्ष श्रीमती 
मीरा कुमार अपने कार्यकाल के दौरान इस महान्‌ क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि देने कई 
बार आई। पहले के अपने एक ब्लॉग में मैने कांग्रेस संसदीय दल से इस निर्णय पर 
पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। आजकल श्री शिंदे न केवल गृहमंत्री हैं अपितु 
लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता भी हैं। मैं चाहता हूँ कि सम्माननीय लोकसभाध्यक्ष और 
श्री शिंदे एक साफ परंतु गंभीर भूल पर नई पहल करें। 


टेलपीस 


यह पुस्तक पढ़ने से पूर्व मुझे मालूम नहीं था कि कब सावरकर को पुलिस ने 30 


जनवरी, 1948 को गांधीजी की हत्या के एकदम बाद बंदी निरोधक कानून के तहत बंदी 
बनाया था, जो कानून का एक सर्वाधिक विद्वेषपूर्ण अंग है, जिसके सहारे ब्रिटिशों ने भारत 
पर शासन किया। 


बंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क के समीप सावरकर के घर पर छापा मारकर 143 फाइलों 


और कम-से-कम 10,000 पत्रों सहित उनके सारे निजी पत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। 


वह था-- 


मालगांवकर लिखते हैं-कहीं भी कोई सबूत नहीं था। जो पता लगा (इन कागजों से) 
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षड्यंत्रकारियों का हिंदू महासभा से संबंध और सावरकर के प्रति उनकी निजी श्रद्धा। 
लेखक निष्कर्ष रूप में लिखते हैं- 

वे चौंसठ वर्ष के थे और एक वर्ष या उससे ज्यादा समय से बीमार थे। उन्हें 6 
फरवरी, 1948 को गिरफ्तार किया गया और पूरे वर्ष जेल में रहे, जिसमें जाँच और 
मुकदमा जारी रहे। 10 फरवरी, 1949 को उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया। जो व्यक्ति 
भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में ब्रिटिश राज में 26 वर्ष जेलों में रहा, वह फिर से एक 
वर्ष के लिए जेल में था, वह भी स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद। 


(12 सितंबर, 2013) 
[] 
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राहुल नहीं, प्रणव दा ने बचाई इज्जत 


गाः बुधवार को मंत्रिमंडल द्वारा दागी सांसदों एवं विधायकों से संबंधित अध्यादेश तथा 

साथ ही इस संदर्भ में संसद्‌ में लंबित विधेयक वापस लेने से यूपीए सरकार के भौंडे 
इतिहास का एक और भदूदा अध्याय समाप्त हो गया है। 

इस घटनाक्रम पर अधिकतर मीडिया रिपोर्टो द्वारा इसे राहुल गांधी की विजय बताया 
जाना-इन दिनों मीडिया द्वारा सामान्य तौर पर की जा रही सतही रिपोर्टिंग पर एक टिप्पणी है। 

वास्तव में अमेरिका में राष्ट्रपति ओबामा तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से 
मिलने के बाद स्वदेश रवाना होते समय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि वह वापस 
लौटने के बाद अध्यादेश के बारे में पार्टी के उपाध्यक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में अपने 
मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से बात करेंगे। इस पर मैने अपने एक मित्र से कहा कि साढे तीन 
मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, वह कुल मिलाकर यह है कि 
विधेयक ' एकदम बकवास है और यह फाडुकर फेंकने लायक है।' 

इस क्रुद्ध टिप्पणी में ऐसा क्या था, जिसे प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल से सलाह- 
मशविरा करते? 

आखिरकार राहुल गांधी ने एक भी तर्क नहीं दिया कि वह क्यों मानते हैं कि अध्यादेश 
गलत है। इसको तुलना में, जब 26 सितंबर की शाम को दोनों सदनों में हमारे नेताओं श्रीमती 
सुषमा स्वराज और श्री अरुण जेटली तथा मैं जब राष्ट्रपति भवन गए और राष्ट्रपति को चार 
पृष्ठों का ज्ञापन सौंपा, तब हमारे ज्ञापन में उल्लेख किया गया था कि क्यों हम इस अध्यादेश 
को न केवल असंवैधानिक और गैर-कानूनी मानते हैं अपितु अनैतिक भी, साथ ही प्रक्रियागत 
रूप से भी गलत, क्योंकि यह अध्यादेश जिस विधेयक का स्थान लेने जाहा था, उसे पहले 
ही राज्यसभा की स्थायी समिति को भेजा जा चुका था। ? व्यव 


मुझे स्मरण आता है कि 24 सितंबर मंगलवार को मंत्रिमंडल 
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दी, जिसमें दागी सांसदों और विधायकों संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी 
बनाना था। विपक्ष को ओर से पहली प्रतिक्रिया सुषमाजी का ट्वीट था कि भाजपा इस 
अध्यादेश का विरोध करेगी। उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने मुझसे परामर्श किया और 
हमने राष्ट्रपति से मिलकर यह अनुरोध करने का निर्णय लिया कि वे इस पर हस्ताक्षर न करें। 
जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन से समय लेने हेतु संपर्क किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राष्ट्रपति 
पुडुचेरी गए हुए हैं और 26 सितंबर को शाम 4 बजे ही लौटेंगे। 

उसी दिन हम उनसे शाम 5.30 बजे मिले और उनके साथ लगभग 45 मिनट रहे। 
हमारी मुलाकात की समाप्ति पर हमें यह साफ लगा कि वे इससे सहमत थे कि इस स्थिति में 
उनका हस्तक्षेप जरूरी है। 

उसके थोड़ी देर बाद जब टी.वी. चैनलों ने दिखाना शुरू किया कि उन्होंने शिंदे और 
सिब्बल तथा बाद में कमलनाथ को बुलाया है, तो यह और साफ हो गया कि घटनाक्रम इस 
दिशा में बढ़ना शुरू हो गया है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि इन मंत्रियों को बता दिया गया है कि राष्ट्रपति को इस अध्यादेश 
पर हस्ताक्षर करने पर ऐतराज है। इससे अवश्य ही मंत्रियों के कान खड़े हुए होंगे। राष्ट्रपति 
द्वारा अध्यादेश को बगैर हस्ताक्षर के वापस लौटाना सरकार के लिए बड़ा धक्का होता | 

तब शायद सोनियाजी ने सोचा होगा कि इस उद्देश्य से राहुल का उपयोग कर नुकसान 
की कुछ भरपाई की जाए। हालाँकि, यह भी स्पष्ट है कि किसी ने भी उन्हें परामर्श नहीं दिया 
कि इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए। यदि राहुल ने साधारणतया यह कहा होता कि 
सरकार द्वारा लिये गए निर्णय पर पुनर्विचार की जरूरत है, तो उनका उद्देश्य पूरी तरह से 
हासिल हो गया होता। इसके बजाय जो उन्होंने कहा, उसके चलते दि इंडियन एक्सप्रेस (3 
अक्तूबर, 2013) ने “लूसिंग फेस' शीर्षक से एक व्यंगात्मक संपादकीय प्रकाशित किया। 
इसका उप शीर्षक है=“वह भले ही विजयी हुए होंगे, लेकिन राहुल गांधी ने यूपीए को 
शक्ति को और मिटा दिया है।' 

राहुल की जीत वास्तव में न केवल प्रधानमंत्री की अपितु यूपीए के अधिकारों को 
मिटाने की है। पहले दिन से ही यूपीए का अर्थ सदैव डॉ. मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया 
गांधी हैं। अत: मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत अध्यादेश को “बकवास' कहना न केवल प्रधानमंत्री 
और उनके मंत्रियों पर लागू होता है, सोनियाजी को भी इसमें भागीदारी लेनी होगी। 

स्वदेश वापसी पर प्रधानमंत्री के विशेष विमान में डॉ. मनमोहन सिंह ने बरखा दत्त 
(एनडी टीवी) से बात करते हुए जोर दिया कि अध्यादेश को हरी झंडी 21 सितंबर को हुई 
बैठक में दी गई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे। 
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अत: इस गैर-कानूनी और अनैतिक अध्यादेश की वापसी से जो देश को विजय मिली है, 
उसके लिए सिर्फ राष्ट्रपतिजी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि 
यूपीए यह समझता है कि राष्ट्रपति के उच्च पद पर बैठने वाले अधिकांश अन्य कांग्रेसजनों 
की भाँति वह भी एक 'रबड़ स्टँप राष्ट्रपति' सिद्ध होंगे, तो यह अत्यंत गंभीर भूल होगी! 


टेलपीस 

ब्लॉग में उपर्युक्त वर्णित ' दि इंडियन एक्सप्रेस' के संपादकीय का अंतिम पैरा निम्न है-- 

मनमोहन सिंह ने पद छोड़ने की संभावनाओं से इनकार किया है, परंतु उनके शेष बचे 
कार्यकाल में इस्तीफे की ज्यादा तुक नहीं है। राहुल गांधी ने इन विधेयकों पर अपनी स्थिति 
पूरी तरह साफ नहीं की है। शासन संबंधी मामलों पर उनके विचार ज्ञात नहीं हैं, परंतु 
सरकारी फैसलों में बाधा डालने की उनकी शक्ति साबित हुई है। अब उनकी चुप्पी और 
मुखर तथा ज्यादा दुविधापूर्ण प्रतीत होगी । आने वाले चुनावों में यह दाँव कांग्रेस को राजनीतिक 
दृष्टि से फायदा पहुँचाएगा या नहीं, परंतु शेष बची अवधि में सरकार का चेहरा बदरंग हो 
गया है। 


(4 अक्तूबर, 2013) 
[_] 
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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित 
नकारात्मक वोट 


व्या रूप से अपने जीवन के पहले बीस वर्ष मैंने सिंध की राजधानी कराची में 
बिताए। पाकिस्तान बनने के बाद कराची तब तक नए देश की राजधानी रहा, जब 

तक रावलपिंडी के पास इसलामाबाद बनकर तैयार नहीं हुआ। 

सन्‌ 1942 में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी और तभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ का स्वयंसेवक बना तथा यह मेरे जीवन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नया मोड़ था। इसने 
जीवन भर मेरी सोच और व्यवहार को प्रभावित किया। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 
प्रचारक था। विभाजन के बाद सिंध के अधिकांश संघ प्रचारकों को राजस्थान में जिम्मेदारियाँ 
दी गईं। अत: 1947 से 1957 तक मैं राजस्थान में पहले अलवर, फिर भरतपुर, बाद में कोटा 
और अंत में जयपुर में रहा। स्वतंत्रता के पहले दशक में, भारतीय संविधान अंगीकृत किए 
जाने के एक वर्ष पश्चात्‌ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने भारतीय जनसंघ के गठन का निर्णय 
किया, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में सक्रिय है। 

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी द्वारा सन्‌ 1951 में को गई इस पहल के चलते अनेक ऐसे 
लोग इसकी ओर आकर्षित हुए, जिन्होंने पार्टी को इतना शक्तिशाली बनाया, जैसाकि आज 
देखने को मिलती है। ऐसे समर्पित देशभक्तों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, 
अटल बिहारी वाजपेयी, कुशाभाऊ ठाकरे, जगन्नाथ राव जोशी, सुंदरसिंह भंडारी, कैलाशपति 
मिश्र, पी. परमेश्वरन, विष्णुकांत शास्त्री, जगदीश प्रसाद माथुर और ऐसे अनेक, जिनकी सत्ता 
की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी अपितु एकमात्र चिंता भारत को महान्‌ बनाने की थी। 

जिनका उल्लेख मैंने ऊपर किया, उनमें से अधिकांश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
प्रचारक थे और जनसंघ में उनके द्वारा सँभाली गई जिम्मेदारियाँ डॉ. मुकर्जी और राष्ट्रीय 
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स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्रीगुरुजी (श्री माधव सदाशिव | 6 
गोलवलकर) के बीच जनसंघ के गठन के समय हुई महत्त्वपूर्ण 
बैठक का नतीजा थी। र 
मुझे पंडित दीनदयालजी की वह सलाह याद आती है, जब | | 
उन्होंने मुझे 1957 में राजस्थान से दिल्ली आकर श्री वाजपेयीजी | 
का सहयोग करने को कहा | वाजपेयीजी पहली बार संसद्‌ में चुनकर 
आए थे और मुझे पार्टी की संसदीय इकाई गठित करने को कहा - Fh 
गया। उन्होंने मुझे यह भी कहा कि मैं दुनिया के विभिन्न लोकतंत्रों एग एस. गेलवलकर 
में प्रचलित निर्वाचन पद्धतियों का भी अध्ययन करने के साथ-साथ निर्वाचन सुधारों के मुद्दे 
पर अपना ध्यान केंद्रित करूँ, जो कि भारत को एक सच्चा, सफल और जीवंत लोकतंत्र बना सकें। 
तब से यदि किसी विशेष मुद्दे पर मैंने अपना सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया है तो वह 
है निर्वाचन सुधार। a जळ 
गत सप्ताह पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की जनहित 
याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सदाशिवम को पीठ ने मतदाताओं को 
नकारात्मक वोट (नेगेटिव वोट) देने की इच्छा के पक्ष में अपना निर्णय 
दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाया है कि अब से इलेक्ट्रॉनिक 
वोटिंग मशीनों पर न केवल चुनाव लडनेवाले प्रत्याशियों के लिए 
“बटन' हों अपितु एक अतिरिक्त बटन 'नोटा' (४०४०) नाम से भी 
होना चाहिए, जिसका अर्थ है 'इनमें से कोई नहीं! । मुख्य न्यायाधीश 
सर्वोच्च न्यायालय की इस सलाह का सामान्य तौर पर स्वागत सदाशिवम 
हुआ है। यहाँ तक कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) 
पर एक और बटन लगाने में कोई कठिनाई नहीं है। 
आज को स्थिति में मतदाता संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मत देने के महत्त्वपूर्ण अधिकार 
का उपयोग नहीं करते, अतः अनजाने में वे सभी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के विरुद्ध अपना 
वोट न चाहते हुए भी देते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि नकारात्मक बोट तभी सचमुच में 
अर्थपूर्ण बनेगा, जब उसके साथ मतदान अनिवार्य कर दिया जाए भारत में गुजरात एकमात्र 
ऐसा राज्य है, जहाँ इस दिशा में पहल की गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य विधानसभा ने 
दो बार अनिवार्य मतदान का कानून बनाया है, लेकिन इसको न तो राज्यपाल और न ही नई 
दिल्ली की स्वीकृति मिली है। 
पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री एस.वाई. कुरैशी ने इस सप्ताह दो सुंदर लेख एक, दि 
इक्नॉमोक्सि टाइम्स (2 अक्तूबर, 2013) और दूसरा, दि इंडियन एक्सप्रेस (3 
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में लिखे हैं, जिनमें उन्होंने इस फैसले के परिणामों को विश्लेषित करने का प्रयास किया है 
और सारांश रूप में कहा है कि यदि नापसंद करने का अधिकार वास्तव में लागू किया गया 
तो कुछ समस्याएँ खड़ी होंगी, जिनका समाधान निकाला जाना चाहिए। कुल मिलाकर उन्होंने 
कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने स्वागतयोग्य बहस को जन्म दिया है। 

पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्‍त के लेख संकेत करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान 
वास्तव में नकारात्मक वोट नहीं हैं। वास्तव में यह मुख्य रूप से किसी को भी वोट न देने 
(Abstention ५०७) वाला है। 

आज दुनिया में 31 ऐसे देश हैं, जहाँ के कानून किसी-न-किसी रूप में अनिवार्य मतदान 
पद्धति का प्रावधान करते हैं। परंतु प्रेक्षकों के मुताबिक इन कानूनों का विवरण इस तरह का 
है कि इनमें से केवल एक दर्जन ही बगैर किसी न्यायोचित कारण के अनिवार्य मतदान न 
करने की स्थिति में नागरिकों पर दंड देने का प्रावधान रखते हैं। 

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में सात देशों का उल्लेख किया गया है और अमेरिका का 
एक राज्य है, जहाँ मतदाताओं को मतपत्र दिया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में 
“नोटा' (नकारात्मक वोट) का प्रावधान होता है। जिन सात देशों का उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय 
ने किया है, उनमें फ्रांस, बेल्जियम, ब्राजील, ग्रीस, चिली, बँगलादेश और यूक्रेन हैं। जिस 
अमेरिकी राज्य का उल्लेख किया गया है, वह है नेवादा। जिस तथ्य को मैं ज्यादा महत्त्वपूर्ण 
मानता हूँ, वह है कि मेरे द्वारा वर्णित जिन पाँच देशों में मतदाताओं हेतु “नोटा' (नकारात्मक 
वोट) का प्रावधान है, ऐसे फ्रांस, बेल्जियम, ब्राजील, ग्रीस और चिली में अनिवार्य मतदान 
का भी प्रावधान है। 

शेष 26 देश, जिनमें किसी-न-किसी प्रकार के अनिवार्य मतदान का प्रावधान है, वे 
हैं--आस्ट्रिया, अर्जेटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, कोस्टारिका, साइप्रस, डोमिनियन रिपब्लिक, 
इक्वेडोर, मिस्र, फिजी, गबॉन, ग्वाटेमाला, होंडारस, इटली, लिंचिस्टाइन, लजमबर्ग, मैक्सिको, 
नेरू, प्राग, पेरू, फिलीपीन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड (Province oh Schahhhausen), थाईलैंड, 
तुर्की और उरुग्वे। 

व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करता हूँ कि यदि निर्वाचन आयोग एक ओर सर्वोच्च न्यायालय 
के निर्णय की प्रति और दूसरी ओर इन 31 देशों के कानूनों तथा नियमों संबंधी विस्तृत रिपोर्ट 
देने के साथ-साथ सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाता है तो इस समूचे मुद्दे पर एक 


उद्देश्यपूर्ण बहस हो सकती है। 
(6 अक्तूबर, 2013 ) 
LD 
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भाजपा में कोई पूर्ण विराम नहीं 


या जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए 25 सितंबर एक महत्त्वपूर्ण तिथि 
है। यह सन्‌ 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय से ही हमारी पार्टी के 
प्रमुख विचारक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि है। पार्टी की स्थापना डॉ. 
श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने की थी । जनसंघ ने पहला आम चुनाव सन्‌ 1952 में डॉ. मुकर्जी के 
नेतृत्व में लड़ा था, उन्होंने इस बीच दीनदयालजी को पार्टी का पहला महासचिव नियुक्‍त 
किया। महासचिव के रूप में उपाध्यायजी ने संगठनकर्ताओं की ऐसी मजबूत टीम खड़ी 
की, जिसने डॉ. मुकजी के मार्गदर्शन में सभी राज्यों में पार्टी की मजबूत नींव रखी। 
बाद में 1952 में डॉ. मुकर्जी ने पाटी का अखिल भारतीय सम्मेलन कानपुर में आहूत 
किया। इस कानपुर सम्मेलन की तैयारियों में दीनदयालजी के साथ काम करते हुए श्यामा 
प्रसादजी ने पाया कि दीनदयालजी एक चिंतक के साथ-साथ एक कुशल संगठनकर्ता की 
प्रतिभा और कुशाग्रता से भरे हैं। उन्हीं दिनों उन्होंने एक टिप्पणी की थी, “यदि मेरे पास दो 
या तीन दीनदयाल और होते तो मैं निश्चित रूप से इस देश का नक्शा बदल देता!' 
इस ब्लॉग के शीर्षक की प्रेरणा मुझे एक विदेशी पत्रकार द्वारा इस शीर्षक से लिखी 
गई सर्वोत्तम पुस्तक को पढ़ने के बाद मिली। इस पत्रकार को मैं व्यक्तिगत रूप से अनेक 
वर्षों से जानता हूँ और सदैव उनका प्रशंसक रहा हूँ मै मार्क डुली को बात कर रहा हूँ, जो 
भारत और दक्षिण एशिया में 25 वर्ष तक बीबीसी के संवाददाता रहे। आपातकाल में भारत 
में जिन 29 विदेशी पत्रकारों के प्रवेश पर पाबंदी थी, उनमें से वे भी एक थे। बीबीसी से 
सेवानिवृत्त होने के बाद वे भारत में बस गए हैं और नई दिल्ली में रहते हैं। 
जिस पुस्तक का मैंने उल्लेख किया, उसका शीर्षक है 'नो फुल स्टॉप इन इंडिया ।' 
पुस्तक उन घटनाओं का संकलन है, जो भारत में एक संवाददाता के रूप में काम करते 
समय मार्क टुली ने नजदीक से देखी--इन घटनाओं ने वास्तव में इस तथ्य के प्रति सचेत 
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किया कि भारत का भद्रलोक भारतीयता से काफी परे है । 

जब जनवरी, 2009 में मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया, तब मेरे दूसरे ब्लॉग का शीर्षक 
था--' अंडरस्टैंडिंग जेनुएन सेक्युलरिज्म' (सही सेक्युलरिज्म को समझना) । ब्लॉग में मार्क 
टुली द्वारा अमित मेहरा की “कॉफी टेबल ' पुस्तक में लिखी गई प्रस्तावना में से काफी कुछ 
लिया गया है। पुस्तक का शीर्षक था, “इंडिया : ए टाइमलेस सेलिब्रेशन '। मैं इस सभी को 
दोहराना नहीं चाहता। यह ब्लॉग वाली मेरी पुस्तक '१७1 57 [7० में है। 

पुस्तक में मुझे जो ज्यादा पसंद आया, जिसे आज मैंने उद्धृत किया है और जिससे 
आज के ब्लॉग का शीर्षक भी प्रेरित है, वह है उनका अपना परिचय । इसमें टुली ने भारत 
के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा एक पुस्तक में उपनिषद्‌ के बारे में लिखे को 
उद्धृत किया है, '' भारतीय दिमाग की विशिष्टता आम आदमी के विश्वास को हिलाने की 
नहीं अपितु उनके विश्वास के पीछे के गहनतम दार्शनिक अर्थ को समझकर क्रमशः उनका 
नेतृत्व करने की है।'' मार्क टुली आगे जोडते हैं, “'पश्चिमी जगत्‌ और उसको नकल करने 
वाला भारतीय अभिजात वर्ग भारतीय प्रतिभा की महत्ता को नकारता है। वे पूर्णविराम 
लगाना चाहते हैं, लेकिन भारतभूमि पर पूर्ण विराम की कोई जगह नहीं है।'' 

सन्‌ 1951 से अपनी पार्टी के उतार-चढ़ाव को मैंने अत्यंत ही व्यवस्थित ढंग से देखा 
है। 1951 से हुए सभी आम चुनावों में निर्विघ्न रूप से प्रचार करने के अलावा मैंने 6 
देशव्यापी यात्राएँ की हैं। इन यात्राओं में से पहली सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा थी, जो 
25 सितंबर, 1990 को शुरू हुई । यात्रा 30 अक्तूबर को अयोध्या में समाप्त होनी थी। परंतु 
बिहार की तत्कालीन लालू प्रसाद यादव सरकार द्वारा समस्तीपुर में इसमें व्यवधान डाला 
गया। 23 अक्तूबर को मुझे गिरफ्तार कर बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर मसानजोर 
ले जाया गया। उससे वी.पी. सिंह की सरकार गिर गई, इसकी जिम्मेदारी लालू प्रसाद की 


बनती है। 
इस पहली यात्रा के शुरुआती स्थान के रूप में सोमनाथ के चयन के पीछे एक 


ऐतिहासिक--मध्यकालीन और आधुनिक- पृष्ठभूमि थी। 

स्वामी विवेकानंद ने एक स्थान पर मध्यकालीन मूर्तिभंजन का संदर्भ इन शब्दों में 
दिया है--'' विदेशी आक्रमणकारी एक के बाद एक मंदिर तोड़ता रहा; लेकिन जैसे ही वह 
वापस जाता, फिर से वहाँ उसी भव्य रूप में मंदिर खड़ा हो जाता। दक्षिण भारत के इन 
मंदिरों में से कुछ मंदिर और गुजरात के सोमनाथ जैसे अन्य मंदिर आपको भारतवर्ष के 
इतिहास के बारे में इतना कुछ बता सकते हैं, जो आपको पुस्तकों के भंडार से भी जानने को 


नहीं मिलेगा।'' 
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इसी संदर्भ में डॉ. भीमराव अंबेडकर को उद्धृत करना चाहता हूँ । डॉ. अंबेडकर ने 
अपनी पुस्तक “पाकिस्तान ऑर द पार्टीशन ऑफ इंडिया' में सोमनाथ मंदिर पर हुए इन 
हमलों का उल्लेख करते हुए महमूद गजनवी के इतिहासकार अल उत्बी के वर्णन को 
उद्धृत किया है-''उसने मूर्ति वाले मंदिरों का विध्वंस किया और इसलाम को स्थापित 
किया । उसने नगरों पर कब्जा किया और मुसलमानों को खुश करने के लिए मूर्ति-पूजकों 
को मारा। उसके बाद अपने राज्य में वापस आकर वह अपना यशोगान करता था कि 
इसलाम के लिए उसने कितनी जीतें हासिल कीं और उसने यह शपथ ली कि हर साल वह 
हिंद के खिलाफ धर्मयुद्ध लडेगा ।'' 


सोमनाथ के ताजा इतिहास के बारे में कुछ जानकारी 
सोमनाथ सौराष्ट्र के जूनागढ़ राज्य में स्थित है। जूनागढ़ की 80 प्रतिशत जनसंख्या 
हिंदू थी, लेकिन रियासत का नवाब मुसलमान था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर नवाब ने 
अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दी। इससे रियासत के हिंदू भड़क 
उठे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। परिणामस्वरूप एक स्थानीय कांग्रेसी नेता सामलदास 
गांधी के नेतृत्व में एक 'समानांतर सरकार ' बनाई गई। 
इसके पश्चात्‌ नवाब पाकिस्तान भाग गया। सामलदास गांधी ने तब सरदार पटेल को 
टेलीग्राम भेजा कि जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया है। अपनी पुस्तक में डॉ. के.एम. 
मुंशी 'पिलग्रिमेज टु फ्रीडम' में स्मरण करते हैं कि जब टेलीग्राम पहुँचा तब वह सरदार 
पटेल के पास थे। सरदार ने इसे मुंशी को थमाते हुए उद्घोषित किया 'जय सोमनाथ !' 
नवंबर 1947 में सरदार पटेल का जूनागढ़ में गर्मजोशी से स्वागत हुआ । उनके सम्मान 
में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिसे संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने एक अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण घोषणा की । स्वतंत्र भारत की सरकार ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का उसी स्थान 
पर पुनरुद्धार करेगी, जहाँ प्राचीन काल में वह स्थित रहा था और उसमें ज्योतिर्लिंग स्थापित 
किया जाएगा। 
इस कदम को गांधीजी का आशीर्वाद प्राप्त था और नेहरूजी की कैबिनेट ने इसको 
औपचारिक तौर पर स्वीकृत किया। गांधीजी की शर्त इतनी थी कि निर्माण की कीमत लोगों 
द्वारा वहन को जाए, न कि सरकार द्वारा। अत: एक ट्रस्ट गठित किया गया, जिसने आवश्यक 


धन जुटाया। सरदार पटेल, जो पुनरुद्धार के बाद इसका लोकार्पण 


में ण करनेवाले थे, का दिसंबर 
1950 में निधन हो गया। अंततः इसका औपचारिक लोकार्पण राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 


पंडित नेहरू कौ मनाही के बाद भी किया गया । इस अवसर पर दिया गया उनका भाषण 
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भारत के किसी राष्ट्रपति द्वारा पंथनिरपेक्षवाद पर दिए गए सबसे महत्त्वपूर्ण भाषणों में 
एक है। 

“' अपने ध्वंसावशेषों से ही पुन:-पुन: खड़ा होनेवाला सोमनाथ का यह मंदिर पुकार- 
पुकारकर दुनिया से कह रहा है कि जिसके प्रति लोगों के हृदय में अगाध श्रद्धा है, उसे 
दुनिया की कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती । आज जो कुछ हम कर रहे हैं, वह इतिहास 
के परिमार्जन के लिए नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य अपने आदर्शो और श्रद्धा के प्रति 
अपने लगाव को एक बार फिर दोहराना है, जिन पर आदिकाल से ही हमारे धर्म और 
धार्मिक विश्वास की इमारत खड़ी हुई है। 

यदि 25 सितंबर, 1990 हमारे लिए सोमनाथ से अयोध्या यात्रा के लिए महत्त्वपूर्ण है 
तो इस वर्ष की यह तिथि मात्र एक राज्य-मध्य प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं के रिकार्डतोड़ 
संख्या में भोपाल के सम्मेलन में आने के कारण सदैव हमारी स्मृति में अंकित रहेगी। 

भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित इस सम्मेलन के मंच पर पार्टी के सभी केंद्रीय 
नेता मौजूद थे। उनके सामने 6,49,702 पार्टी कार्यकर्ताओं का संगम था, जिन्होंने इस 
अनोखे सम्मेलन के लिए औपचारिक रूप से अपने को पंजीकृत कराया था; राज्य के 51 
जिलों में फैले 53,896 पोलिंग बूथों से औसतन दस कार्यकर्ता आए थे। इस दिन भोपाल में 
मैंने जो देखा, उससे मुझे सही में महसूस हुआ कि भाजपा के लिए कोई पूर्ण विराम नहीं है। 

इस 'कार्यकर्ता महाकुंभ' के लिए अनेक महीनों से तैयारियाँ चल रही थीं। इन दिनों 
आगामी चुनावों--विधानसभाओं और लोकसभा--को तैयारियों के लिए देश भर में विशाल 
शैलियाँ आयोजित की जा रही हैं। लेकिन वे जनसभाएँ हैं। शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र 
सिंह तोमर द्वारा आयोजित यह भोपाल सम्मेलन एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। लोगों को नहीं 
बुलाया गया था। मुझे संदेह है कि देश में कोई अन्य राजनीतिक दल इस किस्म की कोई 
गतिविधि आयोजित करने की क्षमता भी रखता होगा। किसी ने ठीक ही टिप्पणी की कि 
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति को श्रद्धांजलि देने हेतु कोई अन्य इससे भी अच्छा 
कुछ और कर सकता है, जो इस वर्ष मध्य प्रदेश ने किया। 

यह एक सुखद संयोग है कि गत सप्ताह मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा मध्य प्रदेश हेतु 
25 नवंबर, यानी इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना के ठीक दो महीने के बाद मतदान 
की तिथि निर्धारित की गई है। 


टेलपीस 
ऊपरी तौर पर मेरी पहली यात्रा “सोमनाथ से अयोध्या तक' के बारे में माना जाता है 
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कि यह विश्‍व हिंदू परिषद्‌ द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के उद्देश्य क' मजबूत करने 
के उद्देश्य से की गई । परंतु भाजपा के लिए इस अभियान के दो स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य 
भी धे- 
1. असली सेक्युलरिज्म और छद्म सेक्युलरिज्म के बीच बहस चलाना, और 
2. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को मजबूत करना। 
आज के ब्लॉग में मैन पूर्व ब्लॉग में लिखे गए असली सेक्युलरिज्म संबंधी मार्क टुली 
के विचारों का हवाला दिया। संस्कृति और धर्म के बारे में उन्होंने “नो फुल स्टॉप्स इन 
इंडिया' पुस्तक में जो लिखा है, मैं उसे उद्धृत कर रहा हूँ। 
मार्क टुली लिखते हैं-किन्हीं लोगों की संस्कृति और पहचान को नष्ट करने का 
सर्वाधिक अच्छा तरीका है उनके धर्म और उसकी भाषा को उपेक्षित करना। ब्रिटिशों ने 
भारत के शासक के रूप में यह किया और अब हम विश्‍व की प्रमुख संस्कृति को हैसियत 
से कर रहे हैं। यह सत्य है कि भारत के ब्रिटिश शासक हिंदुओं के बारे में, विशेष रूप से 
विद्रोह के बाद ज्यादा सचेत थे। हमने भारत को ईसाइयत में बदलने का प्रयास नहीं किया। 
लेकिन हमने यह आभास पैदा कर दिया कि उनका धर्म हिंदूइज्म से श्रेष्ठ है। कलकत्ता में 
एक बच्चे के रूप में मुझे स्मरण है कि हमें सिखाया जाता था कि मुसलिम हिंदुओं की 
तुलना में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि कम-से-कम वे मूर्तिपूजा नहीं करते। 
स्वतंत्रता के समय, भारत ने आधुनिक पश्चिमी विचार को अपनाया कि सामान्य ज्ञान 
बताता है कि धर्म को संपूर्ण रूप से निजी दायरे तक सीमित रखना चाहिए और इसे 
सार्वजनिक जीवन से दूर रखना होगा। तथ्य यह है कि पश्चिम में बहुसंख्या में लोग धर्म को 
अपने तक सीमित रखते हैं।' आधुनिक' भारतीय अपरिहार्य रूप से इसे अपनाते हैं और जो 
कोई भी सार्वजनिक जीवन से सभी रूपों में धर्म को अलग रखने में विश्‍वास नहीं करते, 
को ' सांप्रदायिक ' माना जाता है। अभिजात वर्ग का तथाकथित सेक्युलरिज्म अपरिहार्य रूप 
से धर्म के प्रति अनादर के रूप में होता है। लेकिन बहुसंख्यक भारतीय, जो आधुनिकता के 


लाभो का आनंद नहीं लेते, अभी भी मानते हैं कि धर्म--उनके जीवन के महत्त्वपूर्ण तत्त्वों में 
से सर्वाधिक जरूरी है। 


(8 अक्तूबर, 2013) 
[| 
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डॉ. मुंशी का पं. नेहरू को ऐतिहासिक 
पत्र : वी.पी. मेनन ने कहा 'अद्भुत' 


अः "पने एक पूर्ववती ब्लॉग में मैंने विस्तार से बताया था कि कैसे सरदार पटेल, उनके 

निकट सहयोगी वी.पी. मेनन तथा लॉर्ड माउंटबेंटन ने मिलकर ब्रिटिशों के जाने के 
बाद भारत को एक सूत्र में गूँथने के लिए प्रयास किए। उसके लिए मैंने वी.पी. मेनन, जिन्हें 
सरदार पटेल ने विदेश विभाग में सचिव नियुक्त किया था, द्वारा लिखी गई दो उत्कृष्ट 
पुस्तकों के साथ ही एक और ताजा पुस्तक एलेक्स वॉन वूनेलमान द्वारा लिखित ' इंडियन 
समर : दि सिक्रेट हिस्टरी ऑफ दि ऐंड ऑफ एन अंपायर' का सहयोग लिया था। यह 
महिला लेखक प्रमुखतया ऑक्सफोर्ड में शिक्षित शोधार्थी हैं और अब लंदन में रहती हैं। 
मेनन की जिन दो पुस्तकों को मैं सभी पुस्तक-प्रेमियों से पढ़ने की सिफारिश करता हूँ, उनके 
शीर्षक हैं ' इंटिग्रेशन ऑफ दि इंडियन स्टेट्स' और “दि ट्रांसफर ऑफ पावर । 

परंतु उस ब्लॉग में 'टेलपीस' 30 अक्तूबर, 2012 यानी गत वर्ष सरदार की जन्मतिथि 
से एक दिन पूर्व पॉयनियर दैनिक में प्रकाशित एक समाचार इस पर आधारित था। यह 
समाचार हैदराबाद में भारत सरकार के ऑपरेशन से कुछ सप्ताह पूर्व मंत्रिमंडल की बैठक में 
नेहरू और पटेल में हुई गरमागरमी से संबंधित था। पं. नेहरू सैन्य काररवाई के विरोधी थे, 
जबकि सरदार पटेल ने वहाँ से प्राप्त रिपोर्टो कि कैसे निजाम की निजी सेना-रजाकरों द्वारा 
निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, को ध्यान में लेकर उक्त निर्णय किया था। 

पं. नेहरू हैदराबाद के मुद्दे को भी कश्मीर की भाँति संयुक्त राष्ट्र को सौंपना 
चाहते थे--वह भी सरदार पटेल के विरोध के बावजूद। 

उपर्युक्त समाचार पॉयनियर के चेन्नई संवाददाता द्वारा 1947 के आईएएस अधिकारी 
एम.के:के. नायर द्वारा लिखित पुस्तक विद नो इल फीलिंग टूवार्ड्स एनीबॉडी ' पर आधारित था। 
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समाचार के मुताबिक प्रधानमंत्री और उपप्रधानमंत्री के बीच हुई गरमागरमी के चलते 
सरदार पटेल बैठक से गुस्से में निकल गए। अंतत: 13 सितंबर, 1948 को ऑपरेशन पोलो' 
के नाम से सैन्य काररवाई हुई, जो कि 18 सितंबर को पूरी हुई। 
जब से मैंने यह ब्लॉग लिखा तब से मैं इस पुस्तक को व्याकुलता से तलाश रहा हूँ, 
क्योंकि मुझे लगता है कि इससे देश को पता चल सकेगा कि वास्तव में इन दोनों के बीच 
क्या संवाद हुआ था। मुझे मिली जानकारी के मुताबिक इस पुस्तक के लेखक अब हमारे 
बीच नहीं हैं। न ही यह पुस्तक मुझे किसी बुकस्टोर या पुस्तकालय में मिल पाई। अपने इस 
ब्लॉग के माध्यम मैं अपने पाठकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि वे मुझे यह पुस्तक 
उपलब्ध करा सकें तो मैं अत्यंत आभारी रहूँगा। पॉयनियर के संपादक चंदन मित्रा भी इसके 
लिए प्रयासरत हैं, परंतु उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है। 
मेरा पिछला ब्लॉग 25 सितंबर को पं. दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि के बारे में था 
और इससे जुड़ी भाजपा संबंधी दो घटनाओं को मैं कभी नहीं भूल सकता। पहली 1990 में 
सोमनाथ से अयोध्या तक मेरी यात्रा। दूसरी, भोपाल में 6 लाख से ज्यादा सक्रिय पार्टी 
कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, जो आगामी 25 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों में 
53000 से ज्यादा पोलिंग बूथों का प्रबंधन करेंगे। 
इसी ब्लॉग में मैने उल्लेख किया था कि पुनरुद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण 
सरदार पटेल करने वाले थे, परंतु 15 दिसंबर, 1950 को उनका निधन हो गया तथा मंदिर का 
लोकार्पण राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। मैंने यह भी उल्लेख किया था कि 
राष्ट्रपतिजी ने प्रधानमंत्री द्वारा इस कदम का विरोध करने के बावजूद ऐसा किया। इस प्रकार 
एक और रोचक प्रसंग यहाँ पर स्मरण हो आता है। यह घटना भी पं. नेहरू और सरदार पटेल 
के बीच सैन्य काररवाई को लेकर हुए मतभेद जैसी ही है। 
जूनागढ़ के नवाब द्वारा पाकिस्तान में विलय की घोषणा के विरुद्ध उमड़े जनाक्रोश के 
बाद सरदार पटेल सबसे पहले वहाँ पहुँचे। लोगों के गुस्से को देखते हुए तावात साहि लाता 
भाग गया था। लोगों ने सरदार पटेल का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस विशाल सभा में 
सरदार पटेल ने घोषणा की कि बारह ज्योतिलिंगो में से प्रमुख सोमनाथ को इसके मूल स्थान 
पर पुनः बनाया जाएगा और ज्योतिर्लिंग पुनर्स्थापित किया जाएगा। 

Es दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने इस हेतु गांधीजी का आशीर्वाद लिया और पं. नेहरू के 
मंत्रिमंडल ने इस निर्णय को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडलीय फैसले में निहित था कि सरकार इसका 
व्यय वहन करेगी। लेकिन जब सायंकाल में सरदार पटेल, के.एम. मुंशी और एन.वी. गाडगिल 
गांधीजी से मिले और मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी दी तो उन्होंने इसका राग 
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साथ ही यह भी जोड़ा-सरकार के बजाय लोगों को इसका व्यय वहन करने दो। 

पं. नेहरू के मंत्रिमंडल ने 1947 में सोमनाथ के पुनरुद्धार का फैसला किया। लेकिन 
जनवरी 1948 में गांधीजी की हत्या हो गई। 

दिसंबर, 1950 में सरदार पटेल ने अंतिम साँस ली। इन दो दिग्गजों की मृत्यु के बाद 
पं. नेहरू के रुख में बदलाव आया। 1951 के शुरू में मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद 
पंडितजी ने तत्कालीन खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉ. मुंशी को बुलाकर कहा, '' मैं नहीं चाहता कि 
आप सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की कोशिश करें। यह हिंदू नवजागरणवाद है ।'' 

जबाव में कन्हैयालाल मुंशी ने एक शब्द नहीं बोला। वह वापस आए और एक लंबा 
जबाव तैयार किया, जिसका मूल पाठ उनकी प्रसिद्ध पुस्तक “पिलग्रिमेज टू फ्रीडम' में 
उल्लिखित है। डॉ. मुंशी ने पं. नेहरू को लिखा-- 

“कल आपने हिंदू नवजागरणवाद का उल्लेख किया था। मंत्रिमंडल में आपने मेरे 
सोमनाथ से जुड़ाव पर उँगली उठाई। मुझे खुशी है कि आपने ऐसा किया, क्योंकि मैं अपने 
किसी भी विचार या कार्य को अप्रकट नहीं रखना चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास दिला 
सकता हूँ कि भारत का समस्त जनमानस आज भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सोमनाथ के 
पुनरुद्धार की योजना से बहुत प्रसन्न है । इतनी प्रसन्नता उसे अब तक हमारे द्वारा किए गए या 
किए जा रहे किसी भी कार्य से नहीं मिली है।'” 

सोमनाथ के पुनरुद्धार से जुड़े सामाजिक सुधार के पहलू पर जोर देते हुए मुंशी ने आगे 
लिखा-- 

*“मंदिर के द्वार हरिजनों के लिए खोलने के निर्णय की हिंदू समुदाय के कट्टरपंथी वर्ग 
की ओर से कुछ आलोचना जरूर हो रही है, लेकिन ट्रस्ट के करारनामे में स्पष्ट कर दिया 
गया है कि मंदिर के द्वार न केवल हिंदू समुदाय के सभी वर्गों के लिए खुले हैं, बल्कि 
सोमनाथ मंदिर की प्राचीन परंपरा के अनुसार वह गैर-हिंदू दर्शकों के लिए भी खुला है। कई 
रीति-रिवाजों को मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में बचपन से ही तोड़ता रहा हूँ। हिंदूधर्म के कुछ 
पहलुओं को जोड़ने के लिए मैंने अपने साहित्यिक और सामाजिक कार्य के माध्यम से अपनी 
ओर से विनम्र प्रयास किया है--इस विश्वास के साथ कि ऐसा करके ही आधुनिक परिस्थितियों 
में भारत को एक उन्नत और शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जा सकता है! 

मुंशी ने ऐसे मार्मिक शब्दों के साथ पत्र का समापन किया, जिन्हें हमें सदा के लिए 
सँभालकर रखना चाहिए-- 

“भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान में कार्य करने की शक्ति मुझे अतीत के प्रति 
अपने विश्वास से ही मिली है। भारत की स्वतंत्रता अगर हमें ' भगवदगीता' से दूर करती है 
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या हमारे करोड़ों लोगों के इस विश्वास या श्रद्धा 
को तोड़ती है, जो हमारे मंदिरों के प्रति उनके मन 
में है और हमारे समाज के ताने-बाने को तोड़ती है 
तो ऐसी स्वतंत्रता का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। 
सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का जो सपना मैं हर | * !. 
रोज देखता आया हूँ, उसे पूरा करने का मुझे गौरव | एकक 
प्राप्त हुआ है। इससे मेरे मन में यह एहसास और | 
विश्वास उत्पन्न होता है कि इस पवित्र स्थल के | 
पुनरुद्धार से हमारे देशवासियों की धार्मिक अवधारणा | 
अपेक्षाकृत और शुद्ध होगी तथा इससे अपनी शक्ति | 
के प्रति उनकी सजगता और भी बढ़ेगी, जो स्वतंत्रता 
के इन कठिनाई भरे दिनों में बहुत आवश्यक है।'' 
यह पत्र पढ़कर जाने-माने प्रशासनिक अधिकारी वी.पी. मेनन, जिन्होंने देशी 
रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भरपूर मदद की थी, ने मुंशी को पत्र में 
लिखा-_'' मैंने आपके इस अदभुत पत्र को देखा है। जो बातें आपने पत्र में लिखी हैं, 
उनके लिए मैं तो जीने, और आवश्यकता पड़ने पर मरने के लिए भी तैयार हूँ।'' 


टेलपीस 


जब सोमनाथ मंदिर तैयार हो गया तो डॉ. के.एम. मुंशी ने प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र 
प्रसाद से संपर्क कर अनुरोध किया कि वे मंदिर का लोकार्पण करें तथा ज्योतिर्लिंग स्थापित 
करने का विधि-विधान भी करें। उन्हें आशंका थी कि राजेंद्र बाबू इसके लिए शायद तैयार न 
हों। आखिरकार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से मुंशी के पत्रव्यवहार की जानकारी थी। 

उनके लिए प्रसन्नता की बात यह हुई कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद तैयार हो गए। उन्होंने कहा, 
“यदि मुझे किसी मसजिद या चर्च के लिए भी निमंत्रण मिलता तो मैं यही करता। क्योंकि 
यह भारतीय सेक्युलरिज्म का मूल है। हमारा देश न तो अधार्मिक है और न ही धर्म- 
विरोधी।'' 

पं. नेहरू ने राष्ट्रपति के निर्णय का विरोध किया। लेकिन राजेंद्र बाबू ने पंडितजी के 
विरोध को दरकिनार करके अपना वायदा पूरा किया। 


(11 अक्तूबर, 2013) 
DO 
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प्रधानमंत्री-एक शानदार टीवी 
धारावाहिक 


दो वर्ष पूर्व प्रकाशित मेरे ब्लॉग के संग्रहों वाली पुस्तक एज आई सी इट' (४5 1 5९९ 
10 की प्रस्तावना एम.जे. अकबर ने लिखी थी। 

इस संग्रह पर अपने अभिमत को निष्कर्ष रूप में रखते हुए अकबर ने लिखा-' एक 
राजनीतिज्ञ के रूप में वह बोलने से ज्यादा अकसर पढ़ते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति, जिसने 
काफी ज्यादा वर्ष वैचारिक पत्रकारिता में बिताए हैं, ऐसे लालकृष्ण आडवाणी का मस्तिष्क 
राजनीति में ओत-प्रोत है, लेकिन उनका दिल लिखे शब्दों से जुड़ा है। नेट पर आडवाणी 
ब्लॉग से कुछ कम और जीवन की विविधता में एक स्तंभ से ज्यादा हैं, जिसमें एक 
राजनीतिज्ञ से अपेक्षा से ज्यादा राजनीति की कम भूमिका है। यह कुछ संस्मरण, कुछ 
यात्रा-वृत्तांत, कुछ पुस्तक समीक्षा हैं, जो उनके शौक सिनेमा में लगातार डूबी रहती हैं।' 

जनवरी, 2011 के अपने एक ब्लॉग में मैंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चटगाँव विद्रोह 
से जुड़ी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्मित हिंदी फिल्म के बारे में 
लिखा था। फिल्म का नाम था 'खेलें हम जी जान से' और यह दि टेलीग्राफ की मानिनी 
चटर्जी द्वारा लिखी गई अत्यंत शोधपरक पुस्तक पर आधारित थी। 

गोवारिकर की दो पूर्व देशभक्तिपूर्ण फिल्में “लगान ' और 'स्वदेश' काफी लोकप्रिय 
रहीं । हालाँकि इस ब्लॉग विशेष का जोर इस पर था कि ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता-प्राप्ति 
के भारतीय संघर्ष पर तो कुछ फिल्में बनी हैं, परंतु हमारी अपनी भारत सरकार द्वारा 1975 
में लोकतंत्र का गला घोंटने और कैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लोगों 
ने आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई लड़ी तथा लोकतंत्र को समाप्त करने के शासकों के मसूबों 
पर पानी फेरा-को लेकर एक भी फिल्म नहीं बनी है। 
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आज के मेरे ब्लॉग का उद्देश्य एबीपी न्यूज को बधाई देना है कि न केवल उन्होंने 
उस शून्य को भरा है, जो मैंने 2011 के ब्लॉग में इंगित किया था, अपितु एक अत्यंत 
शोधपरक धारावाहिक 'प्रधानमंत्री' के माध्यम से आजादी के बाद से सभी महत्त्वपूर्ण 
घटनाओं के बारे में दर्शकों को शिक्षित भी किया है। 

अभी तक मैं लगभग आधा दर्जन एपिसोड--ऑपरेशन ब्लू स्टार, श्रीमती गांधी की 
हत्या, भारत-पाक युद्ध में लालबहादुर शास्त्री की विजय, ताशकंद शिखर वार्त्ता और ताशकंद 
में शास्त्रीजी की मृत्यु, श्रीमती गांधी का आपातकाल और 1977 के चुनावों में मोरारजी 
देसाई की विजय से संबंधित देख पाया हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि इसका शोध, स्क्रिप्ट, 
संपादन, निर्देशन इत्यादि सभी चैनल के भीतर ही किया गया है। मैं अवश्य ही कहँँगा कि 
इसके प्रस्तोता शेखर कपूर के साथ यह धारावाहिक दिलचस्प और शिक्षित भी कर रहा है। 

अभी तक इस धारावाहिक की 14 या 15 कड़ियाँ प्रसारित हो चुकी हैं। कल रात्रि 
(19 अक्तूबर) को दिखाई गई कड़ी में शाहबानो प्रकरण और न्यायालय द्वारा अयोध्या में 
रामजन्मभूमि के द्वार खोलने संबंधी घटनाक्रम दिखाया गया। 

धारावाहिक में कार्यक्रम प्रस्तोता ने प्रस्तुत किया कि कैसे सरकार ने बारी-बारी, पहले 
मुसलिम वोट बैंक और फिर हिंदू वोट बैंक को लुभाने की योजना रची। 

इस धारावाहिक के निर्माताओं ने इसे यू ट्यूब पर डालकर बुद्धिमानी का काम किया 
है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कोलकाता में अविक बाबू और दिल्ली में एमसीसी के समूह 


संपादक (जिसमें एबीपी न्यूज भी शामिल है) शाजी जमाँ को इस शानदार कार्यक्रम के 
लिए बधाई दी है। 


टेलपीस 

बीबीसी के मार्क टुली और सतीश जैकब ने एक पुस्तक लिखी थी--' अमृतसर- 
मिसेज गांधीज लास्ट बैटल'। 

प्रधानमंत्री ' धारावाहिक में दिखाया गया है कि कैसे भारत सरकार ने पंजाब में 
शिरोमणि अकाली दल के प्रभाव को खत्म करने के उद्देश्य से जनरैल सिंह भिंडरवाले 
को बढ़ावा वाला हिस्सा इसी पुस्तक पर आधारित है। धारावाहिक के इस हिस्से को सतीश 
जैकब ने एंकर के रूण में प्रस्तुत किया। पुस्तक में लिखा है-- 

सतीश जैकब ने एक बार देखा कि प्रौढ़ महिला और उसका जवान बेटा भिंडरवाले 
के सामने अपना केस रख रहे थे। महिला ने कहा कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और 
उसकी चिंता नहीं करता। उसने भिंडरावाले से उसे 'खत्म' करने को कहा। 
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भिंडरवाले ने जवाब दिया, 'मैं केवल सिख धर्म के दुश्मनों--पुलिसवालों, सरकारी 

अधिकारियों और हिंदुओं को खत्म करता हूँ'। तब उस बेटे ने पूछा, 'क्या आप मुझे 
हथियार दे सकते हो, ताकि मैं यह काम कर सकूँ।' 

भिंडरवाले ने पलटकर कहा, “नहीं, जाओ और खुद अपने लिए हथियार खरीदो।' 
उस बेटे ने फिर पूछा, “यदि मैं अपना काम करके वापस आऊँ तो क्या मुझे यहाँ शरण मिल 
सकती है?' 

“नहीं, हम केवल उनको शरण देते हैं, जो आंदोलन के नाम पर काम करके वापस 
आते हैं। यदि तुम जाकर किसी ऐसे पुलिसवाले को, जो मेरे लोगों को तंग करता है या 
किसी सरकारी अधिकारी को, जो हमारे खिलाफ है, को मारकर आओगे तब मैं तुम्हें न 
केवल शरण दूँगा बल्कि फूलमालाओं से स्वागत भी करूँगा।' 

वास्तव में, संत ने उस नौजवान और उसकी माँ पर दया की। उसने उसके पिता के 
गाँव का नाम पूछा और कहा, 'ठीक है। मैं थानेदार को तुम्हारे बाप की टाँगें तोड़ने को कह 
दूगा।' 

जब सतीश जैकब ने भिंडरवाले के दुभाषिए से पूछा कि वह यह कैसे करेगा, तो 
दुभाषिए ने जवाब दिया, “कोई भी संतजी के आदेशों को ठुकरा नहीं सकता।' 

(20 अक्तूबर, 2013) 
J 
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जब वी.पी. मेनन ने एक ब्रिटिश 
जनरल के छक्के छुड़ाए 


पिले महीने, मैंने 'डॉ. मुंशी का पंडित नेहरू को ऐतिहासिक पत्र' शीर्षक से एक 
ब्लॉग लिखा था। 

इस ब्लॉग के 'टेलपीस' में मैंने स्मरण कराया था कि पिछले दिनों पॉयनियर दैनिक 
में एक समाचार पढ़ा था कि पंडितजी हैदराबाद के मुद्दे को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ 
को सौंपना चाहते थे तथा हैदराबाद में सरदार पटेल द्वारा सेना भेजने के निर्णय का भी 
उन्होंने कड़ा विरोध किया था। 

पॉयनियर का समाचार एक आई.ए.एस. अधिकारी एम.के.के. नायर द्वारा लिखित 
पुस्तक पर आधारित था। डॉ. मुंशी के पत्र से संबंधित ब्लॉग में मैंने कहा था कि इस पुस्तक 
को मैं व्याकुलता से तलाश रहा हूँ लेकिन न तो यह मुझे पुस्तक की दुकानों पर मिली और 
न ही किसी पुस्तकालय में। पॉयनियर के संपादक श्री चंदन मित्रा भी इसे खोज पाने में 
सफल नहीं हुए। इस ब्लॉग के जरिए मैंने अपने सभी पाठकों से अपील की थी कि जो 
भी मुझे यह पुस्तक उपलब्ध करा पाएगा मैं उसका 'अत्यंत आभारी' रहूँगा। मैंने केरल 
भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और मेरे पूर्व संसदीय सहयोगी श्री ओ. राजगोपाल से भी इस 
पुस्तक को खोजने का अनुरोध किया था। 

मुझे खुशी है कि मेरे ये प्रयास रंग लाए हैं । ऐसा लगता है कि यह पुस्तक मलयालम 
में लिखी गई है। पॉयनियर में प्रकाशित समाचार इसी पर आधारित था। पुस्तक के अंग्रेजी 
में अनुवाद होने की प्रक्रिया चल रही है। अनुवादक श्री गोपाकुमार ने मुझे एक पत्र भेजा 
है और साथ में अनूदित पांडुलिपि की प्रति, जोकि प्रकाशक द्वारा यथोचित संपादन के 
पश्चात्‌ प्रकाशित को जाएगी 
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इस पुस्तक के संबंधित प्रसंग को पढ़ने के बाद मैंने पाया कि जिस मंत्रिमंडलीय 

बैठक में नेहरू और पटेल के बीच तीखी झड़प हुई, वह 1948 में तथाकथित 'पुलिस 

एक्शन' से कुछ समय पूर्व की घटना है। यह वह समय था, जब लॉर्ड माउंटबेटन लंदन 
जा चुके थे और राजाजी गर्वनर जनरल बने थे। 

एम.के.के. नायर की पुस्तक में एक प्रसंग ऐसा है, जो भारत के प्रति पूर्वग्रह रखने 
वाले ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों पर गंभीर टिप्पणियाँ करता है। इस प्रसंग को बगैर किसी 
टीका-टिप्पणी के, मैं नायर द्वारा द स्टोरी ऑफ एन इरा टोल्ड विदाउट इल विल' पुस्तक 
में लिखे गए को ज्यों-का-त्यों प्रस्तुत कर रहा हूँ । नायर लिखते हैं- 

'' 30 अप्रैल, 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद से पूरी तरह हट चुकी थी। उसके 
बाद, रिजवी और रजाकरों ने पूरे राज्य में पाश्विक व्यवहार करना शुरू कर दिया । माउंटबेंटन 
जा चुके थे और राजाजी गर्वनर जनरल थे। नेहरू, राजाजी और पटेल, सभी हैदराबाद में 
व्याप्त खतरनाक परिस्थितियों से परिचित थे । पटेल का मानना था कि निजाम को स्वच्छंदता 
को समाप्त करने के लिए सेना को भेजा जाना चाहिए। लगभग उसी समय निजाम ने अपना 
एक दूत पाकिस्तान भेजा और लंदन स्थित अपनी सरकार के खाते से पाकिस्तान को एक 
बड़ी राशि स्थानांतरित कर दी। मंत्रिमंडल की बैठक में पटेल ने इन घटनाओं का ब्यौरा 
देते हुए माँग की कि हैदराबाद में आतंकी राज के खात्मे के लिए सेना को भेजा जाए। नेहरू 
जो सामान्यतया शांत, मूदुभाषी और अंतरराष्ट्रीय नजाकत के साथ बोलते थे, अपना आपा 
खो बैठे और चीखे “तुम पूरी तरह से सांप्रदायिक हो। मैं कभी तुम्हारी सिफारिश नहीं 
मानूँगा।'! 

पटेल शांत बैठे रहे, परंतु अपने पेपरों के साथ कक्ष से बाहर चले गए। 

हैदराबाद में स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही थी। राजाजी मूल मुद्दे का 
समाधान करना चाहते थे और साथ ही नेहरू तथा पटेल के बीच मेल-मिलाप कराना भी । 
उन्होंने वी.पी. मेनन को बातचीत के लिए बुलाया। वी.पी. ने राजाजी को जानकारी दी कि 
सेना काररवाई के लिए तैयार है और किसी भी समय उसे हमला करने को कहा जा सकता 
है | राजाजी ने नेहरू और पटेल को अगले दिन राष्ट्रपति भवन ( तत्कालीन गवर्नर-जनरल 
हाउस) आने का न्यौता दिया। वी.पी. मेनन को भी मौजूद रहने को कहा गया। जब वी.पी. 
मेनन राष्ट्रपति भवन की बैठक हेतु जा रहे थे तो एक आई.सी.एस. अधिकारी बुच (जोकि 
स्टेट होम मिनिस्ट्री से थे और जिन्होंने ट्रावनकोर एवं कोच्चि के एकीकरण हेतु वार्त्ताएँ की 
थीं) ने उन्हें रोककर एक पत्र थमाया। वह ब्रिटिश उच्चायुक्त की ओर से था, जिसमें दो 
दिन पूर्व ही रजाकरों द्वारा एक सत्तर वर्षीय नन से बलात्कार को लेकर विरोध जताया गया 
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था। बैठक में पहुँचने पर वी.पी. मेनन ने राजाजी को वह पत्र सौंप दिया । 
नेहरू और पटेल के पहुँचने के बाद राष्ट्रपति भवन में बैठक शुरू हुई। राजाजी ने 
अपनी चिर-परिचित शैली में हैदराबाद की स्थिति का वर्णन किया। उनका मानना था कि 
भारत की प्रतिष्ठा बचाने के लिए निर्णय और अधिक नहीं टाला जाना चाहिए। नेहरू 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो सकने वाले परिणामों को लेकर चिंतित थे। तब राजाजी ने तुरूप 
का पत्ता-ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा भेजा पत्र-चला। नेहरू ने इसे पढ़ा। उनका चेहरा लाल 
हो गया और उनके गंजे सिर पर नसें तनने लगीं। गुस्से में उनके शब्द नहीं निकल रहे थे। 
वह कुरसी से उठे, मेज पर गुस्से से मुका मारा और चिल्लाए-एक मिनट भी हमको नहीं 
गँवाना चाहिए। हम उन्हें सबक सिखाएँगे। 
राजाजी ने तुरंत वी.पी. मेनन को कहा, ““वी.पी., कमांडर-इन-चीफ को योजना के 
अनुसार आगे बढ़ने को कहो।'' 
वी.पी. ने जनरल बुशर को आदेश बताया। नेहरू अपने सिर को हाथों से पकड़े बैठे 
रहे। बह चुपचाप चाय पीते रहे राजाजी मुसकराए और कहा, “' यदि यह कैंसर है, तो इसे 
हटाना ही होगा, चाहे कितना भी दर्द हो।'' 
वी.पी. मेनन बैठक से अपने कार्यालय आए और जल्दी-जल्दी योजना बनाने लगे कि 
क्या-क्या करना है। पाकिस्तान का कमांडर-इन-चीफ भी एक अंग्रेज था, जो भारतीय 
नेताओं के साथ शत्रुता को भावना रखता था। जब बुशर ने जनरल लॉकहार्ट से कमांडर- 
इन-चीफ का दायित्व सँभाला तब उन्होंने ईश्वर के नाम पर भारत के प्रति वफादार रहने 
की शपथ ली थी। जैसे ही बुशर ने वी.पी. मेनन से सुना तो उन्होंने राजेंद्र सिंह को निर्देशित 
किया, जिसने जनरल चौधरी को अगली सुबह तीन बजे काररवाई करने का निर्देश दिया। 
उस दिन शाम सात बजे बुशर ने कराची से संपर्क कर वहाँ अपने समकक्ष से बातचीत की। 
बातचीत फ्रेंच भाषा में थी। 
अगले दिन सुबह दस बजे वी.पी. मेनन बुशर के कक्ष में पहुँचे। यह मान कर कि 
वह हैदराबाद एक्शन का ब्योरा लेने आए होंगे, बुशर ने उन्हें ताजा जानकारी से अवगत 
कराया। तब वी.पी. ने कहा-मुझे यह सब पता है। मैं किसी और चीज के लिए आया 
हूँ। क्या आपने कल शाम पाकिस्तान के कमांडर-इन-चीफ से बातचीत की? यह सुनते 
ही बुशर का चेहरा पीला पड़ गया। 
“वी.पी., क्या आप यह कह रहे हैं कि हम दोस्त आपस में एक-दूसरे से बातचीत 
नहीं कर सकते?' 
“क्या यह दोस्ताना वार्त्ता थी?' 
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“क्या तुम्हें इसमें संदेह है?' 

“तुमने फ्रेंच में क्यों बात की?' 

'क्या तुमने टेलीफोन टेप करना शुरू कर दिया है?' 

“यदि परिस्थितियों की माँग हो तो क्यों नहीं? क्या वास्तव में वह दोस्ताना बातचीत 
थी?' 

“बिलकुल !' 

वी.पी. मेनन ने एक दस्तावेज निकाला और बुशर को पकड़ाया। यह एक दिन 
पूर्व शाम को हुई बातचीत का अंग्रेजी अनुवाद था, जिसमें लिखा था-- 

बुशर : हैदराबाद पर हमला आज रात को होगा। ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यदि 
तुम कुछ कर सकते हो तो अभी से करो। 

पाकिस्तान कमांडर-इन-चीफ : धन्यवाद । लियाकत अली को सूचित करूँगा। 
जिन्ना तो मृत्यु शैया पर हैं। 

बुशर : अपनी ड्यूटी करने के बाद मैं तुम्हारे हाथों में रहूँगा। 

बुशर जो टेलीफोन-टेपिंग से अपमानित होने का दिखावा कर रहा था, अब पसीने 
से तरबतर था। उसने दुःख के साथ वी.पी. मेनन को देखा और कहा, “में क्या करूँ 
वी.पी.? मुझसे गलती हो गई। मुझे खेद है।' 

वी.पी. मेनन ने उससे पूछा, 'क्या तुमने अपने हाथ में बाइबिल लेकर ईश्वर के 
सम्मुख भारत के प्रति वफादार रहने की शपथ नहीं ली थी?' 

बुशर : 'वी.पी., कृपया मुझे बचाओ। मैंने जो किया है उसका प्रायश्चित्त करने को 
मैं तैयार हूँ। मुझे अपमानित मत करो। तुम्हें हमारी पुरानी दोस्ती का हवाला कि मेरी 
सहायता करो।' 

वी.पी. मेनन ने बुशर से एक पत्र लिया, जिसमें लिखा गया था, ' मैं निजी और 
स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ | कृपया इसे तुरंत स्वीकार किया जाए; और वह चला 


गया। तब भारतीय सेना की कमान जनरल के.सी. करिअप्पा को सौंपी गई। 
(5 नवंबर, 2013) 
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0 
जम्मू एवं कश्मीर का भारत में 
विलय रोकना चाहता था ब्रिटेन 


सः 1947 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्वर्गीय श्री एम.के.के. नायर 
द्वारा मलयालम भाषा में लिखी गई पुस्तक पर आधारित मेरे पिछले ब्लॉग ने एक 
विवाद खड़ा कर दिया है। कुछ समाचारों में बताया गया है कि निजाम के विरुद्ध सैनिक 
काररवाई के मुद्दे पर नेहरू और पटेल के बीच 'झड़प' संबंधी रिपोर्ट आधारहीन हैं । तथ्य 
यह है कि 1947 में कबाइलियों और पाकिस्तान द्वारा जम्मू एवं कश्मीर पर हमले के बाद 
वहाँ सेना भेजने के मुद्दे पर भी नेहरू को ऐसी ही आपत्ति थी। 
'नेट' खँगालते हुए मुझे प्रेमशंकर झा द्वारा भारतीय सेना के 
पहले फोल्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से लिया गया दिलचस्प 
साक्षात्कार 'रिडिफ' पर पढ़ने को मिला। स्वतंत्रता-प्राप्ति के 
शुरुआती वर्षा में मानेकशॉ कर्नल थे, जिन्हें वी.पी. मेनन के साथ 
कश्मीर भेजने के लिए तब चुना गया, जब वी.पी. जम्मू एवं कश्मीर 
के भारत में बिलय की प्रक्रिया पूरी करने में लगे थे। प्रेमशंकर झा फॉल्ड मार्शल सैम मानेकशों 
द्वारा कर्नल मानेकशॉ के विचारों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है-- 
“दोपहर में करीब 2.30 बजे जनरल सर रॉय बुशर मेरे कक्ष में आए और बोले, 
“तुम जाओ और अपना टूथब्रुश ले लो, तुम बी.पी. मेनन के साथ श्रीनगर जा रहे हो, 
विमान करीब 4 बजे उड़ान भरेगा।' मैंने कहा, “मैं ही क्यों, सर?' 
' क्योंकि हम सैन्य स्थिति को लेकर चिंतित हैं । वी.पी. मेनन वहाँ महाराजा 
और महाजन से विलिनीकरण दस्तावेज लेने जा रहे हैं ।' मैं वी.पी. मेनन के साथ 


डाकोरा दिष्ठा से, सहार हो,गग्ना॥, विंग ।क्रप्नां डर दिवाज़, ज़ो,छस़,झूमय स्ववाडून 
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लीडर दिवान थे, हमारे साथ थे। लेकिन उनके काम का सैन्य स्थिति का जायजा लेने 
से कोई लेना-देना नहीं था। उन्हें एयर फोर्स ने इसलिए भेजा था, चूँकि हम एयर 
फोर्स के विमान से जा रहे थे। 

चूँकि मैं मिलिट्री ऑपरेशंस निदेशालय में था और पूरे भारत, पश्चिमी सीमांत 
पंजाब तथा अन्य स्थानों पर चल रहे ऑपरेशंस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए 
मुझे पता था कि कश्मीर में हालात क्या हैं। मुझे पता था कि कबाइली (शुरुआत में 
पाकिस्तानी समर्थन प्राप्त) वहाँ घुसे हैं। 

हमारे लिए और कश्मीर के लिए यह शुक्र था कि वे लूटमार और बलात्कार 
जैसे कामों में लगे थे। बारामूला में उन्होंने कर्नल डी.ओ.टी. डाइक्स की हत्या कर 
दी। डाइक्स और मैं वरिष्ठता में एक समान थे। 1934-35 में हम दोनों ने अपना 
पहले वर्ष का एटैचमेंट लाहौर में रायल स्कॉट्स में किया था। टॉम सिख रेजीमेंट में 
चले गए थे। मैं फ्रंटियर फोर्स रेजीमेंट में। बाद में हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। वह 
लेफ्टीनेंट कर्नल बने, मैं कर्नल बना। 

बारामूला में जब टॉम और उनकी पत्नी छुट्टियाँ मना रहे थे, तब कबाइलियों ने 
उनको हत्या कर दी। 

महाराजा की सेना में 50 प्रतिशत मुसलिम और 50 प्रतिशत डोगरा थे। 

मुसलिमों सैनिकों ने विद्रोह कर पाकिस्तानी सेना के साथ हाथ मिला लिया | 
यह मोटे तौर पर सैन्य स्थिति थी। कबाइली श्रीनगर से 7 से 9 किलोमीटर को दूरी 
पर बताए जाते थे। मुझे सैन्य स्थिति की वास्तविक जानकारी लेने के लिए भेजा गया। 
सेना को पता था कि यदि हमें सैनिक भेजने हैं तो उन्हें विमान से भेजना पडेगा । 
इसलिए कुछ दिन पूर्व हमने विमानों का प्रबंध कर लिया था तथा सैनिकों को भेजने 
की तैयारी भी कर ली थी। 

लेकिन हम उन्हें तब तक नहीं भेज सकते थे, जब तक कश्मीर राज्य भारत में 
शामिल नहीं हो जाता। राजनीतिक दृष्टि से सरदार पटेल और वी.पी. मेनन महाजन 
और महाराजा के संपर्क में थे, योजना यह थी कि वी.पी. मेनन विलीनीकरण संबंधी 
काम करेंगे और मैं सैन्य स्थिति सरकार को बताऊँगा। सेना को टुकड़ियाँ पहले से 
ही हवाई अड्डे पर थीं-उड़ान भरने को तैयार। एयर चीफ मार्शल इल्महस्ट वायु 
सेना प्रमुख थे और उन्होंने नागर विमानन तथा सैन्य सूत्रों से विमानों का प्रबंध किया 
हुआ था। चे 
खैर, हमने उड़ान भरी। हम श्रीनगर पहुँचे। हम महल गए। मैंने अपने जीवन 
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में इतनी अफरा-तफरी कभी नहीं देखी । महाराजा एक कक्ष से दूसरे कक्ष में दौड़ 
लगा रहे थे। मैंने जीवन में इतने ज्यादा जेवर-जवाहरात नहीं देखे; मोतियों की माला, 
रूबी, एक कमरे में पडे थे; इधर-उधर और सभी जगह पैकिंग हो रही थी। वाहनों 
की पंक्तियाँ बनी हुई थीं। महाराजा एक कमरे से बाहर और दूसरे कमरे में जाते हुए 
कह रहे थे, 'ठीक है, यदि भारत सहायता नहीं करता, तो मैं अपनी सेना के साथ 
लड़ँगा।' 

मैं अपने पर काबू नहीं रख पाया और कहा, ' सर, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा।' 
वास्तव में हमारे आस-पास के सभी लोगों से सैन्य स्थिति मुझे पता चल चुकी थी 
और पूछा जा रहा था कि क्या हो रहा है तथा मैंने पाया कि कबाइली छोटी सी और 
खराब हवाई पट्टी से करीब सात या नौ किलोमीटर ही दूर थे। 

इस बीच वी.पी. मेनन महाजन और महाराजा से विचार-विमर्श कर रहे थे। 
वास्तव में महाराजा ने विलीनीकरण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए और देर रात्रि 
को हम डाकोटा से वापस आ गए। विमान पट्टी पर रात्रि को उड़ान भरने की कोई 
सुविधा नहीं थी और जो लोग उड़ान भरने में हमारी सहायता कर रहे थे, उनमें शेख 
अब्दुल्ला, कासिम साहब, सादिक साहब, बख्शी गुलाम मोहम्मद और दुर्गा प्रसाद 
धर देवदार की टॉर्च लेकर खड़े थे और इस तरह हम दिल्ली वापस लौट सके। मुझे 
एकदम सही समय तो याद नहीं, फिर भी उस समय सुबह के 3 या 4 अवश्य बज 
रहे होंगे। 

(दिल्ली लौटने पर) पहला काम मैंने यह किया कि मैं सर रॉय बुशर को मिला। 
उन्होंने कहा, ' ए, तुम पहले जाकर दाढ़ी बनाकर, नहा-धोकर आओ। 9 बजे कैबिनेट 
की बैठक है। मैं तुम्हें साथ ले लूँगा।' अत: मैं घर गया, दाढ़ी बनाई, कपड़े इत्यादि 
बदले, रॉय बुशर ने मुझे साथ में लिया और हम कैबिनेट मीटिंग में पहुँचे। 

कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता माउंटबेटन कर रहे थे। उसमें जवाहरलाल नेहरू 
थे, सरदार पटेल थे और सरदार बलदेव सिंह भी । अन्य मंत्रीगण भी थे, जिन्हें मैं नहीं 
जानता था और जानना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे उनसे कुछ लेना-देना नहीं 
था। 

सरदार बलदेव सिंह को मैं जानता था, क्योंकि वह रक्षा मंत्री थे और मैं सरदार 
पटेल को जानता था; क्योंकि पटेल वी.पी. मेनन पर दवाब बनाए रखते थे कि वह 
मुझे विभिन्न राज्यों में ले जाएँ। 


लक्षात सन्ढ साफ: पक एञ्जामम पद्ेललऔर अुझेल्ुल्लाते थे। जबकि 
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मणिबेन (पटेल को बेटी और एक तरह से सचिव) पारकर फाउंटेन पेन लेकर पाँव 
पर पाँव रखे नोट्स लेती थीं, पटेल कहते, 'वी.पी. मुझे बड़ौदा चाहिए। इसे अपने 
साथ ले जाओ ।' मैं समझदार था। अतः मैं सरदार को अच्छे ढंग से जानने लगा था। 
सुबह को बैठक में उन्होंने (विलीनीकरण संबंधी) कागजात सौंपे | माउंटबेटन 
पलटे और कहा, ' आइए मानेकजी (वह मुझे मानेकशॉ के बजाय मानेकजी पुकारते 
थे), सैन्य स्थिति कैसी है?' मैंने सैन्य स्थिति की जानकारी दी और उन्हें बताया कि 
यदि तुरंत हमने विमान से अपनी टुकड़ियाँ नहीं भेजीं तो हम श्रीनगर को गंवा बैठेंगे, 
क्योंकि सड़क मार्ग से जाने में अनेक दिन लगेंगे और एक बार कबाइलियों ने हवाई 
अड्डे और श्रीनगर पर कब्जा कर लिया तो हम टुकड़ियाँ भी नहीं भेज सकेंगे । हवाई 
अड्डे पर सभी चीजें तैयार थीं | 
सदैव की भाँति नेहरू संयुक्त राष्ट्र, रूस, अफ्रीका, सर्वशक्तिमान परमात्मा 
सहित सभी के बारे में बात करने लगे, जब तक कि सरदार पटेल ने अपना धैर्य 
नहीं खो दिया। उन्होंने कहा, “जवाहरलाल, तुम कश्मीर चाहते हो या इसे गँवा 
देना चाहते हो ?' उन्होंने ( नेहरू ने ) कहा, ' निस्संदेह, मुझे कश्मीर चाहिए।' तब 
उन्होंने ( पटेल ने ) कहा, “कृपया अपने आदेश दीजिए।' और इससे पहले कि 
वह कुछ कह पाते, सरदार पटेल मेरी तरफ मुड़े और कहा, ' तुम्हें अपने लिए 
आदेश मिल गए हैं।' 
मैं वहाँ से बाहर निकला और हमने लगभग 11 या 12 बजे टुकड़ियों को रवाना 
करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है, यह रंजीत राय के नेतृत्व में सिख रेजीमेंट थी, 
जो सबसे पहले विमान से रवाना की गई। उसके बाद सारी लड़ाई लड़ी गई। मैं 
ब्रिगेडियर बना और मिलिट्री ऑपरेशंस का निदेशक | यदि आपको (जनवरी 1949 
में) को हुए युद्ध विराम के आदेशों पर हस्ताक्षर देखने को मिलेंगे तो आप पाएँगे कि 
भारत के कमांडर-इन-चीफ सर रॉय बुशर की तरफ से कर्नल मानेकशॉँ के हस्ताक्षर 
हैं। यह दस्तावेज मिलिट्री ऑपरेशंस निदेशालय में अवश्य ही मिल जाएगा।'' 
5 नवंबर के मेरे ब्लॉग प्रकाशित होने के बाद एक मित्र ने बताया कि मैंने जनरल 
बुशर का नाम गलत लिखा है। इसे मैंने अपने ब्लॉग में सही कर लिया। 
लेकिन इसके थोड़ी देर पश्चात्‌ मैंने जनरल सर रॉय बुशर संबंधी वेबसाइट देखी और 
उनके नाम से लिखे गए लेख में पाया कि 1946-47 और 1947-48 के भारत-पाक युद्ध 
के समय जनरल बुशर ही भारतीय सेना के कमांडर-इन-चीफ थे। 
1947 का भारत-पाक युद्ध एक ऐसा युद्ध था, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर प्रदेश पर 
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कबाइलियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला बोला; इन सबका नेतृत्व सैनिक अधिकारी 
कर रहे थे। जनरल बुशर की वेबसाइट कहती है : 

1947-48 का भारत-पाक युद्ध आधुनिक सैन्य इतिहास में अनोखा था, क्योंकि यह 
एकमात्र ऐसा युद्ध था, जो दो आधुनिक सेनाओं (दो विभिन्‍न देशों की) में लड़ा गया और 
दोनों के कमांडर ब्रिटिश जनरल थे। भारतीय सेना के कमांडर-इन-चीफ जनरल सर रॉय 
बुशर थे तो पाकिस्तान के जनरल डगल्स ग्रेसी । भारत और पाकिस्तान में तीनों सेनाओं की 
कमांड ब्रिटिश अफसरों के हाथों में थी। 

लेकिन 1948 में नेहरू इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह तत्काल व्यवहार्य उपाय नहीं 
है। कमांडर-इन-चीफ जनरल बुशर ने उन्हें सलाह दी कि चूँकि ब्रिटेन भी पाकिस्तान को 
सहयोग कर रहा है, इसलिए सैन्य रूप से समूचे जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र पर नियंत्रण रखना 
संभव नहीं होगा। पाकिस्तान को आशंका थी कि महाराजा भारत के साथ मिलना चाहते 
हैं और इसलिए वह (पाकिस्तान) बलात्‌ राज्य पर कब्जा कर इसे निष्फल बनाना चाहता था। 

12 सितंबर को इस बारे में अंतिम निर्णय लेने हेतु कैबिनेट बैठक बुलाई गई। बैठक 
में उपस्थितों में प्रधानमंत्री नेहरू, गृहमंत्री पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, गोपालास्वामी 

आयंगर, जनरल बुशर, लेफ्टिनेंट जनरल (बाद में फील्ड मार्शल और भारतीय सेना के 
कमांडर-इन-चीफ) के:एम. करिअप्पा और एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू. अल्महॉयरिस्ट 
(आइ.ए.एफ. के कमांडर-इन-चीफ) थे। 

जब अंतिम निर्णय हो ही रहा था कि जनरल बुशर उठे और कहा, ''सज्जनो, 
आपने एक कठिन मामले में निर्णय किया है। मैं भी अपनी चेतावनी से अवगत 
कराना चाहता हूँ। हम भी कश्मीर में उलझे हुए हैं। मैं नहीं कह सकता कि इसमें 
कितना समय लगेगा, और हमारे दोनों ऑपरेशंस कब पूरे होंगे। यह करने योग्य नहीं 
है। इसलिए क होने के नाते मैं कहूँगा कि ऑपरेशंस शुरू न 
किए जाएँ।' ५ उन्होंने कहा, यदि उनकी सलाह नहीं मानी जाती है तो वह अपना 
त्यागपत्र दे देंगे। 
हर आय नेहरू इधर-उधर झाँकने लगे। 

डु जनरल बुशर, लेकिन पुलिस काररवाई 

कल शुरू होगी।'' क्रोधित जनरल बुशर उठकर चले गए और संयोग से अगले कुछ 
दिनों में कश्मीर काररवाई में तेजी आ गई । हि 

जनवरी 1949 में भारत के अपने पहले कमांडर-इन-चीफ 


जनरल करि 
युद्ध की समाप्ति के अंतिम चरण में ब्रिटेन की एक बड़ी रल करिअप्पा थे। इस 


चिंता यह थी कि जनरल 
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जनरल सर रॉय बुशर (पूर्ववर्ती कमांडर-इन-चीफ) और श्रीमती बुशर श्री सी राजगोपालाचारी और 
कमांडर-इन- चीफ जनरल के; एम. करिअप्पा 


करिअप्पा, जो कदम उठा रहे थे, उसे जनरल सर रॉय बुशर नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। 
ब्रिटिश भारत-पाक युद्ध नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि झड़पें हो सकती हैं और उन्होंने 
सभी ब्रिटिश अधिकारियों को गुप्त निर्देश भेजे थे कि युद्ध की स्थिति में वे तटस्थ रहें। 
इन अधिकारियों को बताया गया था कि वे जहाँ सलाहकार की हैसियत से हैं, वे वहाँ से 
अपने दायित्व से त्यागपत्र दे सकते हैं। 
ब्रिटेन साफ तौर पर नहीं चाहता था कि पूरा जम्मू एवं कश्मीर भारत के साथ 
जाए। लंदन में यह व्यापक धारणा थी कि यदि भारत के नियंत्रण में पाकिस्तान से 
लगे क्षेत्र रहे तो पाकिस्तान जिंदा नहीं रह पाएगा। 
भारत और पाकिस्तान तथा व्हाइटहॉल के ब्रिटिश उच्चायोगों के बीच आदान-प्रदान 
किए गए अत्यंत गोपनीय 'केबल्स' सच्ची कहानी कहते हैं। कमांडर-इन-चीफ (जनरल 
बुशर) नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग से निर्देश प्राप्त कर रहे थे। नेहरू ने पाकिस्तान 
में कबाइलियों के अड्डों पर हमला करने का निर्णय लिया, परंतु माउंटबेटन इसके विरोध 
में थे। 
(7 नवंबर, 2013) 
D 
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एक उत्कृष्ट पुस्तक 


Dd 


आ गेंनाइजर साप्ताहिक ने भारतीय सिनेमा के सौ वर्ष पूरे होने पर एक विशेषांक 

प्रकाशित किया है । इस विशेषांक में मेरा साक्षात्कार प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। 
साप्ताहिक के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने अपने संवाददाता प्रमोद कुमार के साथ यह 
साक्षात्कार एक पखवाड़े पहले लिया था। मेरे देखने में आया कि 'टेलीग्राफ' और ' अमृत 
बाजार पत्रिका' ने इस साक्षात्कार पर आधारित समाचार प्रकाशित किए हैं । 

दो वर्ष पूर्व, जब मेरे ब्लॉगों की पुस्तक प्रकाशित हो रही थी, तब मैंने भारत के 
प्रतिष्ठित पत्रकार एम.जे. अकबर से प्रस्तावना लिखने का अनुरोध किया था, और उन्होंने 
इस अनुरोध के फलस्वरूप एक सुंदर आलेख लिखा। चार पृष्ठीय इस आलेख का अंतिम 
पैराग्राफ कहता है : 

“यह संग्रह लालकृष्ण आडवाणी के कॅरियर के बारे में प्रत्येक प्रश्‍न का स्पष्टीकरण 
नहीं कर पाएगा, परंतु निश्चित रूप से एक उत्तर अवश्य देगा । केंद्र सरकार में वह दो मंत्रालयों 
का कार्यभार सँभाल चुके हैं, एक बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 
का और दो बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय का। उनका दिमाग गृह 
मंत्रालय में सन्निहित था, लेकिन उनका दिल सूचना एवं प्रसारण से जुड़ा था।'' 

वास्तव में जब मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री था, तब मैं पहली बार अकबर से मिला था 
और वह भी पाकितान में। 


“मेरा देश, मेरा जीवन' शीर्षक वाली अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक में अपने जन्म 


स्थान कराची, जहाँ मैंने जीवन के पहले बीस वर्ष गुजारे, की पहली यात्रा के बारे में मैंने 
लिखा था-- 
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“मैं पेरिस से वापस लौट रहा था, जहाँ मैं यूनेस्को के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 
गया था। यह दो दिनों का छोटा दौरा था, क्योंकि संसद्‌ सत्र आरंभ होने वाला था और मुझे 
जल्दी दिल्ली लौटना था। संयोग से क्रिकेट मुझे कराची ले गया। दूरदर्शन पहली बार 
भारत-पाक टेस्ट मैच का प्रसारण कर रहा था और मुझे सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में 
आमंत्रित किया गया था। स्वाभाविक रूप से मैं बहुत ज्यादा आनंदित था। मैं इस दौरे से 
केवल दो चीजें चाहता था--अपने घर और स्कूल जाने का अवसर। मेरे लिए यह सुखद 
आश्चर्य था कि फादर मोडेस्टीन-जोकि सेंट पैट्रि्स हाई स्कूल के प्रधानाचार्य थे, जब मैं 
वहाँ पढ़ता था और काफी समय पहले सेवानिवृत्त हो गए थे-मेरी अगवानी करने के लिए 
स्कूल के दरवाजे पर उपस्थित थे। संयोग से 1978 में कराची में, मैं पहली बार एम.जे. 
अकबर से मिला, जो एक प्रख्यात संपादक व लेखक बने और जिनसे आजतक मेरी मित्रता 
बनी हुई है। वे उन दिनों 'संडे' पत्रिका के लिए काम करते थे। और मुझे याद है, उन्होंने 
क्रिकेट मैच की रिपोर्ट में मेरी “घर वापसी' को कवर किया था।'' 

साफ दिखता है कि एम.जे. अकबर इन दिनों सरदार पटेल संबंधी मेरे ब्लॉगों को 
काफी निकट से देख रहे हैं । उन्होंने ही मुझे बताया कि 1947 में भारतीय सेना के प्रमुख 
ब्रिटिश जनरल का नाम मैंने गलत लिखा है। ब्लॉग में मैंने इसे सुधार लिया। सरदार पटेल के 
साथ नेहरू के मतभेदों के संदर्भ में उन्होंने मुझे बलराज कृष्ण द्वारा लिखित "इंडियाज 
बिस्मार्क, सरदार वल्लभभाई पटेल ' की शानदार पुस्तक दी । पुस्तक सरदार पटेल के जन्मस्थान | 
करसमद स्थित सरदार पटेल ट्रस्ट के सहयोग से प्रकाशित हुई है। 

आज के ब्लॉग में मैं इस पुस्तक से न केवल एक उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे 
पुष्टि होती है कि सरदार पटेल उस समय कैबिनेट बैठक से उठकर चले गए थे, जब उनके 
विरुद्ध कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया, अपितु उसके बाद वी.पी. मेनन के भी बैठक से 
उठकर चले जाने का उल्लेख है । 

“इंडियाज बिस्मार्क' पुस्तक के अनुसार 

“एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस काररवाई के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति 
जरूरी है। पटेल को नेहरू की अनिच्छा पर काबू पाने के लिए कठिन काम करना पड़ा। रक्षा 
कमेटी की एक बैठक में, जिसके चेयरमैन नेहरू थे, इतनी कटुता पैदा हुई कि सरदार पटेल 
उठकर चले गए।'' वी:पी. मेनन ने बंबई में रोटरी की एक मीटिंग में बताया कि उनको 

(सरदार) खाली सीट देखकर पाँच मिनट बाद मैं भी उठकर चला गया ।'' इससे लगता है 


कि नेहरू को झटका लगा और वह अपने आत्मसंतुष्ट मूड से बाहर आए तथा अपने विरोध 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


214 लालकृष्ण आडवाणी 


को नरम किया । बाद में एक बैठक--जिसमें गवर्नर जनरल (राजगोपालाचारी), प्रधानमंत्री, 
गृहमंत्री (पटेल) और स्टेट्स मंत्रालय के सचिव (मेनन) उपस्थित थे--में यह तय हुआ कि 
हैदराबाद में सेना भेजी जाए।'' 
पटेल को अभी भी नेहरू के गुस्से का सामना करना था। भारतीय सेना के ब्रिटिश 
कमांडर-इन-चीफ जनरल रॉय बुशर ने नेहरू को मनाया कि '' अभियान के इस चरण पर 
ही इसे रोक देना चाहिए, क्योंकि यह समूचे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सैन्यरूप से 
जोखिम भरा तथा विनाशकारी है।'' 12 सितंबर की मध्य रात्रि को नेहरू से बात करने के 
बाद बुशर ने पटेल को उस घड़ी में नींद से उठाने का जोखिम भरा काम किया और सलाह 
दी कि बंबई और अहमदाबाद पर हवाई हमलों के डर के चलते यह अभियान रोक दिया 
जाए। पटेल ने बुशर को स्मरण कराया कि “कैसे महायुद्ध के समय लंदन को मुसीबतों का 
सामना करना पड़ा और नम्रता से उसे आश्वस्त किया कि यदि हमला होता भी है तो 
अहमदाबाद और बंबई उसका सामना कर लेंगे।'' 
के.एम. मुंशी लिखते हैं : ' जनरल बुशर पूरा समय इसके पक्ष में नहीं थे। वह 
हैदराबाद की सेना की क्षमता को ज्यादा आँक रहे थे और अपनी सेना की क्षमता को कम, 
और आंतरिक कानून तथा व्यवस्था की समस्या से निपटने में सरदार की क्षमता से परिचित 
नहीं थे। अन्य अंग्रेजों की तरह वह यह भाँप पाने में असफल थे कि भारत के अस्तित्व को 
खतरा बन रहे रजाकरों के खात्मे के लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं हो सकती ।'' एच.वी.आर. 
आयंगर का मानना था कि ''इतिहास का निर्णय होगा कि सरदार सही थे और एक ऐसा 
निर्णय, जिस पर नेहरू बाद में पूरी तरह से तैयार हुए।'' 

हैदराबाद में भारतीय टुकड़ियाँ 13 सितंबर को दाखिल हुई। अभियान का नाम ' ऑपरेशन 
पोलो' रखा गया। यह मात्र 108 घंटे चला। 

अपनी ऐतिहासिक पुस्तक 'इंटीग्रेशन ऑफ दि इंडियन स्टेट्स' में वी.पी. मेनन ने 
' ऑपरेशन पोलो' का वर्णन विस्तार से करते हुए निष्कर्ष रूप में लिखा है-- 

* 17 सितंबर को लाइक अली (निजाम के प्रधानमंत्री) और उनके मंत्रिमंडल ने अपने 
त्यागपत्र दे दिए थे। निजाम ने के.एम. मुंशी (जिन्हें पुलिस काररबाई शुरू होते ही घर में 
नजरबंद कर दिया गया था) को सूचित किया कि उन्होने अपनी सेना को समर्पण करने के 
आदेश दिए हैं, और वह एक नई सरकार का गठन कर रहे हैं; भारतीय सेना सिकंदराबाद 


और बोलारम जाने को स्वतंत्र है, और रजाकरों को प्रतिबंधित किया मुंशी 
जाएगा 
भारत सरकार को सूचित किया। मेजर-जनरल चौधरी TU 


री ने 18 सितंबर को मिलिट्री 
दायित्व संभाल लिया। लाइक अली मंत्रिमंडल के सदस्यों को घरों में र 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


राष्ट्र सर्वोपरि 215 
गया। 19 सितंबर को रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। 

“इस अभियान के दौरान भारत के विशाल भू-भाग में एक भी सांप्रदायिक घटना नहीं 
घटी । हैदराबाद घटना के सहज और सफलतापूर्वक संपन्न होने पर सभी तरफ जश्न का 
माहौल था तथा देश के सभी भागों से भारत सरकार को बधाई के संदेशों का ताँता लगा 
हुआ था।'' 


टेलपीस 
मुझे उस टीस का स्मरण हो आता है, जब 1958 में हमारी पार्टी दिल्ली नगर निगम का 
चुनाव हार गई थी। अपने इस दुःख को भुलाने के लिए अटलजी और मैं, अपने पार्टी 
कार्यालय के समीप पहाड़गंज स्थित एक सिनेमा इंपीरियल हॉल में फिल्म देखने गए। 
फिल्म का नाम था “फिर सुबह होगी ', जो दोस्तोवस्की के क्राइम ऐंड पनिशमेंट पर आधारित 
थी। फिल्म के शानदार गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे थे और एक गीत के बोल इस 
प्रकार थे-- 
वो सुबह कभी तो आएगी 
जब दु:ख के बादल पिघलेंग जब सुख का सागर छलकेगा 
जब अंबर झूम के नाचेग जब धरती नगमे गाएगी 
वो सुबह कभी तो आएगी। 
चालीस वर्ष बाद 1998 में जब वाजपेयीजी हमारे प्रधानमंत्री बने, तब मैंने हमारी 
चुनावी हार को याद करते हुए कहा, “वो सुबह आई है, और हम ही उसे लाए हैं।'' 


साभार : ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक (दीपावली विशेषांक) 
(11 नवंबर, 2013) 
[] 
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स्वतंत्र भारत हेतु चर्चिल की रणनीति 


सलिम लीग द्वारा भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के लिए चलाए जा 
मुह अभियान के चलते सन्‌ 1945 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा 
कि वह भारत का विभाजन कर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और प्रिंसस्तान बनाने के पक्ष में हैं। 
सरदार पटेल पर बलराज कृष्ण की जिस पुस्तक का संदर्भ मैंने अपने पिछले ब्लॉग 
में दिया है, उसमें 'ए चर्चिलियन प्लान' शीर्षक से एक विशेष अध्याय है, जिसकी शुरुआत 
वायसराय वावेल के समय के वायसराय जनरल के एक उद्धरण से होती है। 
पुस्तक कहती है कि ' चर्चिल युद्ध जीत गए थे, लेकिन साम्राज्य गँवा रहे थे!' वह आगे 
कहते हैं-एक उद्वेलित भारत पर शासन करने हेतु ब्रिटेन के पास न तो मानवशक्ति थी और 
न ही धन। चर्चिल को पूरी तरह पीछे हटने में ' ब्रिटेन के संचार तथा मध्य-पूर्व और दक्षिण 
पूर्व एशिया के बीच अड्डों हेतु गंभीर परिणाम' दिखते थे। 
इसलिए उसकी योजना इस उप-महाद्वीप में ब्रिटिश एकाधिकार में तीन स्वतंत्र हिस्सों 
के चलते भारत पर किसी-न-किसी रूप में ब्रिटिश प्रभुत्व कायम रखने की थी। 
चर्चिल की साम्राज्य संबंधी रणनीति का यह मूल था। युद्ध के पश्चात्‌ चुनावों में 
चर्चिल की हार और कलिमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार पदारूढ़ होने के 
बाद भी भारत के प्रति ब्रिटेन के दृष्टिकोण को यह सोच प्रभावित करती रही। 


20 फरवरी, 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश संसद्‌ में जो वक्तव्य 
दो महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ थीं- द्‌ दिया, उसकी 


1. ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण सेल्फ-गवर्नमेंर प्रदान 
करेगी। 


2. रियासती राज्यों का भविष्य अंतिम स्थानांतरण की तिथि के बाद तय किया 
जाएगा। ड 
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एटली द्वारा घोषित इस नीति वक्तव्य के पश्चात्‌ '3 जून प्लान' की घोषणा हुई, जिसे 
“माउंटबेंटन प्लान' के नाम से भी जाना जाता है। यह 3 जून, 1947 को घोषित किया गया 
और जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ समाहित थीं-- 

1. ब्रिटिश सरकार ने विभाजन का सिद्धांत स्वीकार कर लिया। 

2. परवर्ती सरकारों को स्वतंत्र-उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। 

3. उन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक्‌ होने का अंतर्निहित अधिकार होगा। 

“3 जून प्लान' के आधार पर ही ब्रिटेन की संसद्‌ ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 
1947 पारित किया। 

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के विस्तृत प्रावधानों में कहीं भी 500 से अधिक रियासती 
राज्यों के बारे में कुछ उल्लेख नहीं था, जिसके बारे में चर्चिल ने तीसरा हिस्सा प्रिंसस्तान 
का वर्णन किया था। भारत के विदेश सचिव के.पी.एस. मेनन ने अपनी आत्मकथा 'मेनी 
वर्ल्ड्स रिविजिटेड' में लिखा है-- 

“जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब विभाजित भारत की एकता भी खतरे में थी। कुल 
560 रियासती राज्य अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। यह उन पर निर्भर था कि वे भारत 
में मिल जाएँ, या पाकिस्तान में या फिर स्वतंत्र ही बने रहें। यह लगभग दिखता था कि मानो 
भारत बिखर जाएगा। परंतु सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा राजे-रजवाड़ों से सख्ती से निपटने 
के चलते यह खतरा टल गया।'' 

विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित 
होने के फलस्वरूप होने वाले परिणामों की काट के रूप में सरदार पटेल ने प्रारंभिक रूप 
से कांग्रेस पार्टी से एक प्रस्ताव पारित कराया, जिसमें कहा गया कि “पंजाब का विभाजन 
दो हिस्सों में किया जाए, ताकि मुसलिम बहुल वाला भाग गैर-मुसलिम बहुल भाग से 
अलग हो सके। 

गांधीजी इस कदम से हतप्रभ रह गए और महसूस किया कि ' अचानक उनके पैरों के 
नीचे से जमीन खिसक गई ' | बलराज कृष्ण लिखते हैं-'“पटेल का कदम भारत के विभाजन 
के लिए नहीं था अपितु यह लीग द्वारा पाकिस्तान की माँग के परिणामों को ध्यान में रखकर 
पंजाबी मुसलिमों (जो पूरे पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे) को पूर्व 
चेतावनी थी।'' बलराज कृष्ण कहते हैं--यहाँ तक कि नेहरू ने भी गांधी को साफ-साफ 
बता दिया कि ' यह प्रस्ताव जिन्ना द्वारा विभाजन की माँग का एकमात्र उत्तर है।' महात्मा 


गांधी "दि लास्ट फेज बाई प्यारेलाल '। 
इस पुस्तक के लेखक बलराज कृष्ण, जिनकी पुस्तक पर मैंने अपने पिछले दो ब्लॉग 
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लिखे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार थे, जिन्होंने 1944 में लाहौर में सिविल ऐंड मिलिट्रो गजेट से 
अपने कॅरियर की शुरुआत की। विभाजन के पश्चात्‌ वह नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के 
प्रचार विभाग से संबद्ध थे। बाद में वह हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े। वह टाइम्स ऑफ इंडिया 
(इकनोमिक टाइम्स) दि हिंदू और दि इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया जैसे अनेक प्रमुख 
दैनिकों और पत्रिकाओं में लिखते रहे। 
पुस्तक के शुरुआती पृष्ठ पर ही उन्होंने दो वायसराय वावेल और माउंटबेटन तथा एक 
उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा द्वारा सरदार पटेल के बारे में की गई टिप्पणियाँ दी हैं। 
वायसराय लॉर्ड वावेल द्वारा अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आर्थर हेंडरसन को लिखा 
गया-- 
“वल्लभभाई पटेल, भारत के बिस्मार्क हैं, गुजरात से आए लौह पुरुष ।'' 
वायसराय लॉर्ड माउंटबेंटन द्वारा सरदार पटेल को संबोधित-- 
“वर्षों से आप भारत के 'लौह पुरुष' है, मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी एक 
ऐसा व्यक्ति होगा जो आप द्वारा निर्णय लिये जाने के बाद आपके सामने खड़ा रह सके ।'' 
जे.आर.डी. टाटा द्वारा गांधी-नेहरू-पटेल त्रिमूर्ति पर की गई टिप्पणी-- 
'' सामान्यतया मैं अकसर गांधीजी से मिलकर आने के बाद प्रफुल्लित और उत्प्रेरित 
लेकिन सदैव थोड़ा संशयी महसूस करता हूँ; और जवाहरलाल से बातें करने के बाद 
भावात्मक जोश से ओतप्रोत मगर अकसर भ्रमित और न समझनेवाला; जबकि वल्लभभाई 
से मुलाकात प्रसन्नता से भरपूर होती है और वापसी में हमारे देश के भविष्य के बारे में पुन: 
विश्वास भरा होता है। मैं अकसर सोचता हूँ कि यदि नियति ने जवाहरलाल के बजाय दोनों 
में उन्हें युवा बनाया होता तो भारत ने एक दूसरा पथ चुना होता और आज की तुलना में 
अच्छी आर्थिक स्थिति में होता।'' 
हालाँकि इस पुस्तक के लेखक द्वारा इस पुस्तक का शीर्षक रखते समय उनके मन में 
वायसराय वावेल द्वारा बोले गए शब्द प्रभावी रहे होंगे, परंतु यहाँ यह जानना भी उपयुक्त 
होगा कि पुस्तक में लेखक ने इस पक्ष पर भी जोर दिया है कि ' पटेल द्वारा महाद्वीप आकार 
और विभिन्न वों के लोगों वाले देश में 500 से ज्यादा देसी रियासतों को एक करने तथा 
उन्हें ठोस रूप प्रदान करने जैसा ऐतिहासिक काम किया है, वह जर्मनी में बिस्मार्क की 
भूमिका से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।' 
उन्होंने आगे कहा कि ' भारत में उनका योगदान यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो 
वैसा ही है जैसा लार्ड वेल्लसले द्वारा ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य की नींव रखे जाना। 
वेल्लसले की नीति आक्रामक साम्राज्यवादी थी' जिसने कभी गर्व से भरे राजे-रजवाडों 
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को मात्र कठपुतलियाँ और चाटुकार बना दिया था। पटेल ने यह नहीं किया उनका एकीकरण 
एक रक्तहीन क्रांति थी, जिसमें राजे-रजवाड़े उनके बराबर के सहयोगी थे।' 

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब 1956 में सोवियत नेता खरुश्चेव भारत यात्रा पर आए 
तो सरदार पटेल के कमाल से गद्गद थे और उन्होंने कहा, “आप भारतीय भी अद्भुत हो! 
धरती पर आपने राजाओं को समाप्त किए बगैर रियासतों के राज को समाप्त कैसे कर 
दिखाया?' 

वास्तव में सरदार पटेल द्वारा राज्यों के एकीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में 
सर्वाधिक उल्लेखनीय यह रहा कि इससे उन लोगों, जिनके निहित स्वार्थ इसके एकीकरण 
में नहीँ थे, भी पटेल को निस्संकोच बधाई देने से अपने को नहीं रोक पाए। स्वयं लॉर्ड 
माउंटबेटन हैदराबाद में सेना भेजे जाने को लेकर चिंतित थे। उन्होंने निजाम को विलिनीकरण 
संधि, जो सभी रियासतों से हो रही थी, के बजाय किसी तरह के 'सहयोग' जैसी संधि पर 
राजी करने की काफी कोशिश को। 

अंतत: जब पटेल को सफलता मिली, तो माउंटबेटन ने टिप्पणी की कि 'राज्यों के 
संदर्भ में शानदार नीति से ज्यादा कोई और चीज वर्तमान सरकार की प्रतिष्ठा में चार चाँद 
नहीं लगाती ।' 

न केवल लॉर्ड माउंटबेटन अपितु उस समय के भारतीय सेना के प्रमुख, जनरल बुशर 
जब निजाम के विरुद्ध ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया, भी इस काररवाई के खिलाफ थे। 
ऑपरेशन की सफलता के पश्चात्‌ जब पटेल ने औपचारिक रूप से उन्हें बधाई दी तो उन्होंने 
बेबाकी से स्वीकार किया--' हैदराबाद ऑपरेशन की सफलता हेतु मैं कोई श्रेय नहीं लेना 
चाहता, प्रारंभ से अंत तक, सभी परिस्थितियों में मैं यह कहने को तैयार नहीं था--' जाओ, 
जब तक सोची गई प्रत्येक संभावित घटना न घटे और उसकी रक्षा करो।' मेरे विचार से 
वास्तव में सरदार एक बहुत महान्‌ व्यक्ति थे।'निस्संदेह, वह सही थे जब उन्होंने तय किया 
कि हैदराबाद सरकार भारत सरकार की शर्ते स्वीकार करे या रजाकरों के खात्मे के उद्देश्य 
से राज्य में घुसना पड़ेगा।' 


टेलपीस 
इस उल्लेखनीय पुस्तक में अंतिम अध्याय का शीर्षक है “दि मैन हू डेयर्ड चर्चिल-- 


बट वन हिज एडमॉयरेशन । 
इस अध्याय में चर्चिल को अदम्य वर्णित किया गया है-- उसका प्रखर जिद्दी और 


साहसी रूप तत्काल आदेश पालना चाहता था। ६ 
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जून 1948 में जब ' रॉयल टाइटल्स में से भारत के साम्राज्य टाइटल के लोप होने पर 
विलाप' हो रहा था, तब उसने भारत और भारतीयों के प्रति विष उगलते हुए इन शब्दों में 
कहा, ' सत्ता धूतो, दुष्टों और बदमाशों के हाथों में जाएगी। ये सूखी घास जैसे लोग हैं, 
'जिनका कुछ वर्षों के बाद अता-पता भी नहीं चलेगा।'' 

देहरादून में रोग शैया पर पड़े पटेल ने चर्चिल को करारा जबाव दिया। सरदार ने द्वितीय 
विश्व युद्ध के घोषित विजेता को “एक संकोचहीन साम्राज्यवादी, जो साम्राज्यवाद के अंतिम 
दौर पर खड़ा है,' निरूपित कियां। पटेल ने और आगे कहा, "वह (चर्चिल) नीचे से उठी 
हस्ती है, जिसके लिए कारण, कल्पना या बुद्धिमत्ता से ज्यादा जिद्द और मूर्खता अधिक 
महत्त्व रखती है।' 

बलराज कृष्ण की इस पुस्तक का अंतिम पैराग्राफ निम्न है- 

“चर्चिल ने पटेल के जवाबी हमले को अच्छी भावना से लिया-जैसाकि दो महापुरुषों 
में होता है--और अपने पूर्व विदेश सचिव एंथोनी इडेन, जो भारत कौ यात्रा पर थे, के 
माध्यम से संदेश भिजवाया कि उन्हें 'इस जवाब से संपूर्णतया आनंद हुआ है' और उनके 
मन में उनके प्रति कुछ नहीं सिवाय प्रशंसा के कि जिस ढंग से नया राष्ट्र विशेषकर भारतीय 
राज्यों से जुड़े अपने आगे कार्य और जिम्मेदारियों को सही ढंग से जमा पाया ।'' चर्चिल ने 
विशेष रूप से कहा कि “सरदार को अपने आपको भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं 
रखना चाहिए, अपितु विश्व उन्हें देखने और उनसे अधिक सुनने का अधिकार रखता है।'' 


(13 नवंबर, 2013) 
U 
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हैदराबाद एक्शन को लेकर नेहरू- 
पटेल मतभेदों पर डॉ. के.एम. मुंशी 
का प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य 


ग त वर्ष सरदार पटेल की जयंती की पूर्व संध्या यानी 30 अक्तूबर, 2012 को नई 
दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक पॉयनियर ने एक समाचार प्रकाशित किया, जिसके 
अनुसार हैदराबाद में सेना भेजने के सरदार पटेल के फैसले के विरोध के फलस्वरूप 
प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा उन पर की गई तीखी टिप्पणियों के चलते वह (सरदार पटेल) एक 
महत्त्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय बैठक से उठकर चले गए | 

तब से, विशेषकर मेरे द्वारा अपने एक ब्लॉग में पॉयनियर के इस समाचार का उपयोग 
करने के बाद से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। निस्संदेह यह समाचार एक आई.एस. अधिकारी 
श्री एम.के.के. नायर, जिनकी मृत्यु 1987 में हुई, द्वारा लिखित एक मलयालम पुस्तक पर 
आधारित है। जैसाकि मैंने अपने एक ब्लॉग में उल्लेख किया था कि पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी 
में हो रहा है, परंतु अभी तक यह प्रकाशित नहीं हुई है। 

जो लोग इस मलयालम पुस्तक के कथ्य पर संदेह उठा रहे हैं और मानते हैं कि हैदराबाद 
की काररवाई पर तथाकथित मतभेद लेखक के पूर्वग्रह आधारित कल्पना की उपज हैं।वे इस 
तथ्य पर जोर दे रहे हैं कि एम.के.के. नायर की पहुँच भारत सरकार की एक कमेटी की बैठक 
में होनेवाली काररवाई तक नहीं हो सकती | 

मेरे सामने 1967 में प्रकाशित डॉ. के.एम. मुंशी द्वारा लिखित सुव्यवस्थित दस्तावेजों पर 
आधारित 621 पृष्ठोंवाली पुस्तक 'पिलग्निमेज टू फ्रीडम ' है। हैदराबाद में पुलिस काररवाई 
से पूर्व श्री मुंशी भारत के एजेंट जनरल थे। इस पुस्तक में हैदराबाद में सैन्य काररवाई से संबंधित 
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अध्याय को मैं विस्तृत रूप से उद्धृत कर रहा हूँ। यह अध्याय घटनाक्रम में भाग लेनेवाले 
की ओर से ठोस प्रमाण देता है तथा मलयालम पुस्तक में वर्णित घटनाओं की सत्यता को भी 
प्रमाणित करता है। 

अध्याय इस विस्तृत पैराग्राफ से शुरू होता है : 

“ भारतीय रजवाड़ों में हैदराबाद निजाम सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी था, जिसने 12 जून, 

1947 को घोषित कर दिया कि “निकट भविष्य में सर्वोच्च ताकत के जाने का अर्थ होगा 
कि वे एक स्वतंत्र संप्रभु दरजे को फिर से पाने हेतु मेरा सक्षम होना।' उसने बेरार, जो 
कभी उनके राज्य का हिस्सा था, को 'वापस लेने' की माँग भी की और अपने राज्य के 
लिए समुद्र तक पहुँच बनाने के लिए गोवा के बंदरगाह लेने के लिए पुर्तगाल से बातचीत 
शुरू की। 

निजाम ने अपने दिल में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का ' तीसरा स्वतंत्र उपनिवेश ' बनने 

का सपना सँजो लिया। समझा जाता है, क्राउन रिप्रिजेंटेटिव के सलाहकार सर कोनार्ड 
कॉफील्ड इसके प्रायोजक थे। यह संभव है कि उसने स्वयं ही यह विचार पहले पहल 
निजाम को सुझाया हो। 

“लंबी वार््ाओं के बाद हैदराबाद और भारत के बीच 29 नवंबर, 1947 को एक 
वर्ष के स्टैंड्रास्टिल समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उस अवसर पर सरदार पटेल ने संविधान 
सभा में अपने वक्तव्य में यह आशा प्रकट की कि इस अवधि में हैदराबाद के स्थायी 
रूप से विलीनीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। 

“सरदार ने मुझे (डॉ. केःएम. मुंशी) हैदराबाद में भारत संघ का एजेंट-जनरल बनकर 
जाने को कहा, क्योंकि स्टैंड्रास्टिल समझौते के तहत दोनों पक्षों द्वारा ऐसी नियुक्ति करनी 

थी। जब मैंने गांधीजी से परामर्श किया तो उन्होंने इसको अपनी स्वीकृति दी; अतः मैंने 
इसे स्वीकार कर लिया, परंतु बदले में कुछ भी लेने से इनकार किया।'' 
अध्याय में आगे लिखा है-- 
दिल्ली में बैठे कुछ लोगों द्वारा हैदराबाद समस्या हेतु समानांतर नीतियों के चलते 
हैदराबाद में मेरी (डॉ. के.एम. मुंशी की) स्थिति काफी असहज थी, क्योंकि सरदार और 
वी.पी. मेनन मेरे माध्यम से राज्य का विलय उन्हीं शर्तों पर कराने का प्रयास कर रहे थे, 
त यी 
» जिसे सर वाल्टर माक्‍टॉन का समर्थन प्राप्त 


था और हैदराबाद को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करने हेतु तैयार थे, बशर्त निजाम संघ में 
आने हेतु एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे। 
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“नेहरू सरदार द्वारा अपनाई गई इस नीति के विरोधी थे । एक अवसर पर सरदार 
को सुझाया गया कि हैदराबाद में मेरे स्थान पर किसी और को भेजा जाए। सरदार ने 
इस पर ध्यान नहीं दिया। अनेक अवसरों पर मुझे तब हताशा हुई, जब मेरे प्रधानमंत्री 
को मुझपर विश्वास नहीं था, जबकि प्रत्येक समय मैंने उन्हें इत्तेहाद द्वारा ढहाए जा रहे 
अत्याचारों पर निष्पक्ष पुष्ट प्रमाण भी दिए। यदि सरदार का मुझ पर विश्वास नहीं होता 
तो मैं यह काम कब का छोड़ चुका होता। 

“निजाम और उसके सलाहकारों की हठधर्मिता के चलते हैदराबाद की स्थिति 
अनवरत रूप से टकराव की तरफ बढ़ रही थी, ऐसे में सरदार ने निजाम की सरकार 
को यह संदेश भिजवाना उचित समझा कि भारत सरकार की सहनशक्ति तेजी से चुकती 
जा रही है। तदनुसार इस आशय का एक संदेश स्टेट्स मिनिस्ट्री की ओर से वी.पी. मेनन 
द्वारा भेजा गया। 

“जब यह जवाहरलाल नेहरू को पता चला तो वह बहुत नाराज हुए। जिस दिन 
हमारी सेना हैदराबाद को मार्च करनेवाली थी, उससे एक दिन पूर्व उन्होंने मंत्रिमंडल की 
रक्षा समिति की बैठक बुलाई इसमें तीनों सेनाध्यक्षों को नहीं बुलाया गया । यह बैठक 
प्रधानमंत्री के कक्ष में हुई और जवाहरलाल नेहरू, सरदार, मौलाना आजाद, तत्कालीन 
रक्षा और वित्त मंत्री, स्टेट सेक्रेटरी वी.पी. मेनन और रक्षा सचिव एच.एम. पटेल इसमें 
मौजूद थे। 

' विचार-विमर्श मुश्किल से शुरू हुआ ही था कि जवाहरलाल नेहरू क्रोध में उबलते 
हुए आए और हैदराबाद के संबंध में सरदार की काररवाई और नीति पर उनको फटकारा। 
उन्होंने अपना गुस्सा वी.पी. मेनन के विरुद्ध भी प्रकट किया। उन्होंने अपना गुस्सा इस 
टिप्पणी के साथ समाप्त किया कि भविष्य में हैदराबाद से संबंधित सभी मामलों में वह 
स्वयं उपस्थित रहेंगे । उनके हमले के आवेग और समय ने सभी मौजूदा लोगों को सकते 
में डाल दिया। इस दौरान सरदार बगैर एक शब्द बोले बैठे रहे। तब वह उठे और वी.पी. 
मेनन के साथ बैठक से बाहर चले गए। बैठक बगैर कुछ काम किए स्थगित हो गई। 

“वी.पी. मेनन ने जवाहरलाल नेहरू से अपना विरोध दर्ज कराया कि यदि वे इस 
संबंध में ऐसी सोच रखते हैं तो स्टेट्स मिनिस्ट्री में मेरे (मेनन) बने रहने का कोई अर्थ 
नहीं है। तब तक प्रधानमंत्री को महसूस हो चुका था कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया 
है। उन्होंने मेनन से माफी माँगी । उन्होंने सरदार के हाथों से हैदराबाद का विभाग छीन 
लेने की अपनी धमकी पर कभी अमल नहीं किया, और उधर सरदार पुलिस काररवाई 
के संबंध में अपने कार्यक्रम पर टस-से-मस नहीं हुए। उसके बाद दोनों में फिर कभी 
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हैदराबाद के विषय पर विचार-विमर्श नहीं हुआ । 

५ द्री ची.पी. मेनन और एच.एम. पटेल पूववर्ती घटना की सच्चाई का अंदाजा लगा 
चुके थे। पुलिस काररवाई शुरू होने के निर्धारित समय से थोड़ा पहले जब ब्रिटिश सेना 
प्रमुख ने काररवाई को टालना चाहा तो भी सरदार निर्धारित समय-सीमा पर डटे रहे और 
हमारी सेनाओं ने हैदराबाद में प्रवेश किया। तेजी से काररवाई हुई । जैसे ही सेना सामने 
आई तो निजाम की तिनके सी सत्ता ढह गई।'' 

वी.पी. मेनन की पुस्तक ' दि इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स' के अनुसार कासिम रिजवी 
के एक भाषण में कहा गया था कि यदि भारत देश हैदराबाद आता है तो उसे डेढ़ करोड़ 
हिंदुओं की हड्डियों और राख के सिवाय कुछ और नहीं मिलेगा। 

13 सितंबर को सेना का ' ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ। 17 सितंबर को ऑपरेशन 
समाप्त हुआ और लाइक अली तथा उनके मंत्रिमंडल ने अपने त्यागपत्र दे दिए। उसी 
दिन निजाम ने अपनी सेना को भारतीय सेनाओं के सम्मुख हथियार डालने को कहा। 
समूचे देश में एक भी सांप्रदायिक घटना नहीं घटी। 


देलपीस 

सैनिक काररवाई की सफलता के पश्चात्‌ श्री के.एम. मुंशी ने एजेंट-जनरल के पद से 
त्यागपत्र दे दिया। स्टेट्स मिनिस्ट्री ने एक प्रेस नोट जारी कर मुक्त कंठ से प्रशंसा की कि कैसे 
मुंशीजी ने सौंपे गए काम को पूरी तन्मयता से किया। 

मुंशी अपनी पुस्तक ' पिलग्निमेज टू फ्रोडम' में लिखते हैं-- 

“जब में दिल्‍ली लौटा तो सरदार ने आग्रह किया कि मुझे शिष्टाचार के नाते जवाहरलाल 
नेहरू से मिलना चाहिए। जब में संसद्‌ भवन स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय गया तो वह अपने 
अंतःकक्ष से बाहर आए और ठंडेपन से मुझसे मिले--' हैलो मुंशी !' मैने कहा, 'मैं आप से 
मिलने आया था और अब मैं दिल्ली वापस आ गया हूँ।' वह लगभग ऐसे मुडे जैसे जानेवाले 
हों; तब वह पीछे मुडे, हाथ मिलाया और चले गए। र 

' मैने सरदार को बताया कि जवाहरलाल नेहरू से भेंट की उनकी सलाह मानकर कैसे 
मुझे दुःख हुआ । सरदार हँसे और कहा, ' उनमें से कुछ तुमसे इसलिए खफा हैं कि तुमने इत्तेहाद 
की ताकत समाप्त करने में सहायता की । कुछ अन्य इसलिए गुस्सा हैं कि तुमने हैदराबाद से 


निजाम को सीधे हटाने नहीं दिया। कुछ अपना गुस्सा मुझ पर नहीं उतार सकते, इसलिए तुम्हें 
निशाना बना रहे हैं।'' (19 नवंबर, 2013) 
[_] 
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बेहतरीन फोटोग्राफ्स 
शिप्रादास की अद्वितीय पुस्तक 


Ci में, मैं अनेक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रमों में जाता रहा हूँ। परंतु इस सप्ताह के 
सोमवार (18 नवंबर, 2013) को जिस क बह के 

कार्यक्रम में गया वह वास्तव में कभी न भूलने 
वाला था। कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति 


हर नल 


विदइन' का औपचारिक लोकार्पण प्रज्ञा और प्राची ज्र हि र 
नाम की दो छोटी बच्चियों द्वारा किया गया। दोनों ५ ड रजा जब वे मात्र 6 वर्ष की थी 
जुड़वाँ बहनें हैं और जन्मांध हैं । वर्तमान में दोनों दिल्ली के व्यवसायी अपने पिता के साथ 
बारहवीं कक्षा में पढ़ती हैं । शिप्रा की पुस्तक में इन 
दोनों की अपने पिता के साथ पूर्व में खींची गई फोटो है। 

शीर्षक में जिस पुस्तक को मैंने ' अद्वितीय ' वर्णित किया है, वह फोटोपत्रकार शिप्रादास 
द्वारा खींचे गए फोटोग्राफ्स का संकलन है। 

दशकों से मैं दिल्ली में रहकर राजनीति में सक्रिय हूँ और इसीलिए वर्षों से मैं शिप्रादास 

को जानता हूँ। गुलजार, जो स्वयं में एक महान्‌ कलाकार हैं, से ज्यादा कोई और बेहतर ढंग 
से उसका वर्णन नहीं कर सकता। एकदम शुरुआती पैराग्राफ ही पाठकों को फोटोग्राफर और 
उसके फोटोग्राफ्स का उत्तम रीति से वर्णन करता है, जिसके चलते यह पुस्तक अद्वितीय बनी 


है। गुलजार लिखते हैं 
शिप्रादास के कैमरे में लैंस की जगह दिल है। जो अपनी अगुलियों से चेहरों को देख 
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और अनुभव कर सकता है; उनके पास अपने दिल क. 
से देखने हेतु आंतरिक लैंस है । न| GHT 
दृष्टि विकलांग श्री जवाहर कौल "ऑल इंडिया ड within 
कंफेडेरेशन ऑफ दि ब्लाइंड” के प्रधानाचार्य है, वे ह 
कहते हैं : “आप अपनी आँखों से देख सकते हो, 
लेकिन अपने दिल से नहीं, जैसे हम देख सकते हैं। 
लेकिन शिप्रा दोनों से देख सकती है।'' | 
शिप्रा दास के फोटोग्राफ्स को देखने के बाद मछुआरे 
मिसरी साहनी, साफत अली हसन, मोटर मेकैतिक क | 
रियाजुद्दीन की जिंदगी इतनी सामान्य दिखती है कि फोटोपव्रकार शिप्रादास की पुस्तक 
मुझे अपनी क्षमताएँ कम, पिछड़ी और विकलांग सी लगती हैं। 
पुस्तक का प्रकाशन नियोगी बुक्स ने किया है। कार्यक्रम का निमंत्रण, जिसमें स्थान, 
दिनांक और भाग लेने वाले महानुभावों का संकेत मिलता है, न केवल परंपरागत रूप से छपा 
हुआ है अपितु ब्रेल लिपि में भी है। 
सन्‌ 2005 में शिप्रा ने मुझे अपने फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने हेतु 
निमंत्रण दिया था। उसकी थीम भी यही थी, जिसे उसने विकसित कर अब 204 पृष्ठों की 
पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। मुझे पता चला कि उसने अपनी पूर्व प्रदर्शनी देश के 
आठ विभिन्‍न शहरों में लगाई थी। 
इस पुस्तक के प्रकाशक ने समुचित रूप से इसकी सामग्री को सारांश रूप में यों प्रस्तुत 
किया है: 
“दि लाईट विदइन” मंद दृष्टि लोगों के असाधारण जीवन को चित्रों के माध्यम से सही 
अर्थो में समानुभूति को प्रोत्साहित करती है और कुछ हद तक विस्मय के साथ। वे 
अपनी वाक्पटुता, कुशाग्रता, स्पष्टता से कहां ज्यादा आगे देखने की क्षमता से आपको 
मंत्रमुग्ध करते हैं। “दि लाइट विदइन ' में शिप्रा संघर्ष और जीवित रहने निराशा और 
आशा, पलटाव और विजयों की कहानी बयाँ करती है। 
इस पुस्तक में प्रत्येक कहानी नाटक से भरपूर है। पुस्तक के चरित्र हमारी आँखें खोलते 
हैं। वे हमें जीवन को एक नए प्रकाश में देखना सिखाते हैं। वे हमें एक मनुष्य बनने में 
उ देते हैं। को अंधकारमयी चकाचौंध से रूबरू कराते हैं, जो हमारे ज्ञान 
बाहर रह गया र उन अद्भुत जिंदगियों 
किया गया। वे हमें प्रेरित करते हैं। कि श 
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उसने (शिप्रा) अपने कॅरियर को शुरुआत अस्सी के दशक के शुरू में कोलकाता में 
आनंद बाजार पत्रिका समूह और फिर आजकल समाचार-पत्र से की। सन्‌ 1987 में वह 
पीटीआई से जुड़ीं । उन्होंने नई दिल्ली में एजेंसी के राष्ट्रीय फोटो कवरेज से पहले कोलकाता 
में पीटीआई फोटो सेवा का विस्तार किया। 

बाद में, दो दशकों से अधिक ' इंडिया टुडे' पत्रिका में काम करते हुए उन्होंने प्रमुख 
राजनीतिक समाचारों, देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और राजनीतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण 


A nm 


रेशमी सोनवणे 


कल 


घटनाओं को कवर किया। 
पृष्ठ 2-3 पर इस ब्लॉग के पाठकों के लिए शिप्रादास द्वारा चुने गए दृष्टिहीनों के 
असाधारण जीवन के उदाहरण दिए गए हैं। 


संगीता, 58 
स्कूल अध्यापिका 
बिहार के मुजफ्फरपुर के एक लोहा विक्रेता की सुपुत्री संगीता दृष्टिहीनों के लिए एक 


आवासीय स्कूल चलाने के साथ-साथ गाँव के गरीब बच्चों की सहायता के उद्देश्य से 
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'शुभम' नाम का एक गैर-सरकारी संगठन चलाती हैं। दृष्टिहीन होने के नाते साधारण स्कूल 
में पढ़ाई करने के उनके सभी प्रयास विफल रहे। परंतु उनका पढ़ाई का रिकार्ड किसी 
चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने विकलांगों के स्कूल में पढ़ाई की और मेरिट सूची में दसवाँ 
स्थान प्राप्त किया। उसने एम.फिल. और पी-एच.डी. उपाधि हासिल की। सन्‌ 1986 में वह 
विश्वविद्यालय के उन तीन सौ टॉप करने वालों में थी, जिन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव 
गांधी ने चायपान पर बुलाया था। उन निमंत्रितों में से वह ही एकमात्र दृष्टिहीन थी । प्रधानमंत्री 
ने उससे पूछा कि वह आगे कया करना चाहती है। उसका तत्काल जवाब था कि वह 
दृष्टिहीनों को सामान्य जीवन जीने में सहायता करना चाहती है, जैसाकि वह जी रही है। शेष 
इतिहास है। तब से संगीता अपने मिशन में शक्ति पाती जा रही है। 


मिसरी साहनी, 30 
महुआय 


मिसरी साहनी बिहार के बुद्धनगर गाँव के एक दृष्टिहीन मछुआरे हैं, बह अपने घर 
कभी खाली हाथ नहीं लौटते। सात भाई-बहनों में सबसे बड़े मिसरी साहनी ने दो वर्ष की 
आयु में ही अपनी दृष्टि खो दी। दो महीने उनका इलाज चला, लेकिन डॉक्टर की मृत्यु हो 
गई। उसके पश्चात्‌ उनका कोई इलाज नहीं हुआ-उनके परिवार और पड़ोसियों को लगता 
था कि वह काले जादू का शिकार है। उनका भाग्य तब जागा जब उन्होंने अपने मछुआरे पिता 
के साथ बड़ी गंडक नदी जाना शुरू किया। मिसरी अच्छे तैराक हैं और किसी सक्षम मछुआरे 
से कहीं ज्यादा। ठीक मौसम में वह 5000 रुपए महीने तक कमा लेते हैं। वह कहते हैं कि 
सितंबर और अक्तूबर के महीनों में मछली पकड़ना ज्यादा होता है। 

मिसरी एक जनरल प्रोविजन स्टोर चलाते हैं, जो उन्होंने एक छोटे से सरकारी कर्जे की 
सहायता से शुरू किया। जब वह मछली पकड़ने जाते हैं, तब उनके माता-पिता दुकान 
चलाते हैं। अकसर वह पूरी रात नाव पर ही बिता देते हैं। 


रेशमी सोनवणे, 32 
ब्यूटीशियन 


रेशमी सोनवणे कोई सामान्य ब्यूटीशियन नहीं है। न ही वह एक दृष्टिहीन महिला की 
छवि में समाती हैं। एक बच्चे की माँ रेशमी आनुवंशिक रूप से दृष्टिहीन हैं। लेकिन यह 
बाधा ने उन्हें मुंबई के अपने अच्छे घर से ब्ूटीपार्लर चलाने से नहीं रोक पाई। वह अनेक 
प्रकार की सेवाएँ-बेसिक ब्यूटी ट्रीटमेंट से हेयर ड्रेसिंग और अरोम थेरेपी देती हैं । रेशमी 
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की हालत उस समय ध्यान में आई जब वह पेड्डार रोड के हिलग्रीन स्कूल की पाँच वर्षीय 
छात्रा थी। वह कहती है, “मुझे मेरे अंधेपन का कारण नहीं पता था।'' उनके अनुसार, 
“12वीं कक्षा की परीक्षा में वर्णमाला के अक्षर धुँधले दिखने लगे थे। एक काउंसलर ने इस 
समस्या से निजात पाने में सहायता की और उसने अपनी शिक्षा पूरी की। रेशमी इतिहास में 
ऑनर्स स्नातक है, जो उन्होंने पाठकों और लेखकों की सहायता से पूरी की । तत्पश्चात्‌ उसने 
आयात-निर्यात प्रबंधन का अतिरिक्त प्रशिक्षण लिया। उनकी सुंदर आँखों के चलते रेशमी 
को अकसर बस कंडक्टरों के असभ्य व्यवहार का सामना करना पडता है, क्योंकि वे मानने 
को तैयार नहीं होते कि वह वास्तव में दृष्टिहीन हैं। वह कहती हैं, '“यह मुझे काफी 
अपमानजनक लगता है।'' उनके पति टाटा मोटर डीलर हें । उन्होंने अपने परिवार की इच्छा 
के विरुद्ध यह विवाह किया। इस पर उनके परिवारवालों ने संबंध तोड़ लिया। आज रेशमी 
को इस पर कोई पछतावा नहीं है। 


रियाजुद्दीन, 55 
मोटरसाइकिल मेकेनिक 

रियाजुद्दीन भोपाल (मध्य प्रदेश) में एक मोटरसाइकिल मेकैनिक हैं। उनके द्वारा 
अपनाए गए पसंदीदा पेशे में उनकी दक्षता है। पूरे देश से इंजीनियर और मेकैनिक जरूरत 
पड़ने पर उनकी सलाह लेते हैं। दस बच्चों में से एक रियाजुद्दीन को मुन्नाभाई के नाम से 
भी पहचाना जाता है; 23 वर्ष की आयु में उनकी आँखों की रोशनी चली गई। 

सत्तर के दशक की शुरुआत में जब एक मच्छर ने उनकी आँख पर काट लिया तो उन्हें 
एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उनको जो दवा दी, उसकी अवधि समाप्त हो 
चुकी थी। अतः उनकी एक आँख की रोशनी चली गई | छह महीने बाद दवाब के चलते उनकी 
दूसरी आँख की भी रोशनी जाती रही । गरीब होने के कारण उनका परिवार और ज्यादा इलाज 
नहीं करा सका। सन्‌ 1980 में वह दिल्ली में टायर खरीदने गए। उनके अंधेपन का लाभ उठाने 
की उम्मीद से दुकानदार ने उन्हें पुराना टायर दे दिया। रियाजुद्दीन ने अपने हाथों से महसूस 
किया कि दुकानदार ने उन्हें खराब टायर दे दिया है। उन्होंने उसे वापस किया और दूसरा माँगा। 
दुकानदार ने उन्हें एक के बाद एक तीन पुराने टायर दिए। हर बार, रियाजुद्दीन ने उसके धोखे 
को पकड़ा। आखिरकार दुकानदार को लगा कि उसकी तिकड़म काम नहीं आएगी। 

पाँचवाँ टायर जो दुकानदार ने दिया, वह एकदम नया था। जब रियाजुद्दीन जाने 
को हुए तो शर्मिंदा दुकानदार ने माफी माँगी और कहा, “मैंने पिछले वर्षा में अनेक ग्राहकों 
को धोखा दिया है, लेकिन आपने मेरी आँखें खोल दीं। अब मैं कभी किसी ग्राहक को 
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धोखा नहीं दूँगा।'' 
रियाजुद्दीन एक धुन के पक्के मेकैनिक हैं, वह प्रत्येक पुर्जा अपने आप चुनते हैं। 
उनके द्वारा की गई मरम्मत की एक वर्ष की गारंटी होती है। शुरुआती दिन काफी कठिन थे, 
लेकिन शुक्रिया उनकी उम्दा कारीगरी का, जिसके चलते उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ती 
गई | उनके नौ बच्चों में से सबसे बड़ा फैजल अपने पिता से यह गुर सीख चुका है। 
एनफील्ड चेन्नई से मेकेनिक अकसर भोपाल में उनसे सहायता लेने आते हैं। यहाँ तक 
कि जो अन्य मेकैनिक जब किसी मोटरसाइकिल की मरम्मत नहीं कर पाते तो मदद के लिए 
उनके पास आते हैं। वह मोटरसाइकिल की आवाज मोबाइल फोन पर सुनकर बता सकते हैं 
कि इंजिन में क्या गड़बड़ी है। इसलिए यदि उनके ग्राहकों का रियाजुद्दीन पर भरोसा है तो 
उसका कारण यही है। 


प्रीति मोंगा, 49 
जनसंपर्क एक्जीक्यूटिव 
पंजाब में जनमी प्रीति मोंगा एक असाधारण महिला हैं। 6 वर्ष की आयु से दृष्टिहीन प्रीति 
दिल्ली के एक आँखों के अस्पताल में जनसंपर्क अधिकारी हैं। वह कहती हैं, '' मैं अपने दिल 
की सुनती हूँ। जो मैं चाहती हूँ, उसे पाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसमें समय अवश्य 
लगता है, लेकिन मैं छोड़ती नहीं हूँ।'' उनका जीवन भी इस भावना का जीता-जागता उदाहरण 
है। नौवीं कक्षा तक वह दिल्ली कैंटोमेंट के लोरंटो कॉन्वेंट की छात्रा थीं। उनकी हालत के चलते 
उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, उन्हें घर पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। तब उन्होंने ओपन 
स्कूल में अपना नाम पंजीकृत कराया, परंतु इससे भी सहायता नहीं मिली। वह हताश और 
नाराज हो गईं। उनकी शादी से दिक्कतें और बढ़ीं, उनके दो बच्चों का बेरोजगार पति न केवल 
दुर्व्यवहार करता था अपितु मारपीट भी। प्रीति जोकि दृष्टिहीनों की एयरोबिक्स इंस्ट्रकटर थीं, ने 
अपने और अपने बच्चों के लिए पर्याप्त कमाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पति को तलाक 
दिया। प्रीति के दूसरे पति उससे दस वर्ष छोटे उनके सहयोगी हैं। वह स्मरण करती है, “तब 
मैंने उन्हें प्रस्ताव दिया तो उसने (पति) फैसला लेने में दो दिन लगाए।'' आज वे एक दशक से 


अधिक विवाहित जीवन बिता रहे हैं। आज वे पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में एक फ्लैट के मालिक हैं। 
इसकी आंतरिक सज्जा स्वयं उन्होंने की है। 


टेलपीस 
शिप्रा की पुस्तक को अद्भुत चित्रों और विस्मयकारी कहानियों को देखते हुए मुझे भी 
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अपने राजनीतिक जीवन में एक अत्यंत चौंका देने वाली घटना का स्मरण हो आया | 

जब 1998-2004 में मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में गृहमंत्री था, तब 
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के मंत्रिमंडल में गृहमंत्री जैक स्ट्रा (1998-2001) और 
बाद में डेविड बलनकेट्ट (2001-2004) थे । 

इन दोनों में से बलनकेट्ट का मामला न केवल विस्मयकारक था अपितु अनेकों के 
लिए यह अतुलनीय प्रतीत होता था । 

डेविड बलनकेट्ट का जन्म 6 जून, 1947 को हुआ और वह 1987 से 2010 तक 
शैफील्ड ब्राइटसाइट से लेबर पार्टी के सांसद रहे । जन्मांध और शैफोल्ड के सर्वाधिक वंचित 
जिलों में से एक निर्धन परिवार से संबंधित डेविड शिक्षा और रोजगार सचिव, गृह सचिव 
और बाद में टोनी ब्लेयर सरकार में वर्क्स एंड पेंशंस सचिव पद तक पहुंचे । संभवतया सन्‌ 
2002 में बलनकेट्ट भारत के दौरे पर आए। वह गणतंत्र दिवस परेड के बाद आए थे। वह 
विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट में गए। मैंने यह सुनिश्चित किया कि समूचा कार्यक्रम और 
विभिन बैंडों द्वारा प्रस्तुत किए गए संगीत की जानकारी उन्हें ब्रेल लिपि में भी मिले। 

विकोपीडिया पर डेविड बलनकेट्ट के बारे में दिए गए लंबे लेख में उनके सहायक 
कुत्तों-रूबी, टेड्डी, ओफ्फा, लुसी, सेडी और कॉसबाई--के नाम दिए गए हैं और कहा 
गया है कि ये हाऊस ऑफ कामन्स में चिर-परिचित नाम बन चुके हैं । सामान्यतया ये चैंबर 
के फर्श पर उनके पाँवों के पास सोते रहते हैं। बलनकेट्ट और सदन के दोनों पक्षों के उनके 
सहयोगी सांसद अकसर प्रेरक वाक्‌पटुता दिखाते हैं। एक अविस्मरणीय घटना में लुसी 
(एक काला लेब्राडोर) ने एक कंजरवेटिव सदस्य के भाषण के समय उल्टी कर दी। एक 
अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने जब बलनकेट्ट को “गाइड' किया तो 


व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की गई, “ हू इज गाइडिंग हूम '” (Who is guiding whom). 
(22 नवंबर, 2013) 
[| | 
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भात के पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सत्तर के दशक से 
देश के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राजनेताओं में से एक हैं । पचास वर्षों 
से अधिक समय से अपने अभिन्न सहयोगी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल 
बिहारी वाजपेयी के साथ उन्होंने देश के राजनीतिक परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण 
और निर्णायक परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाई है । सन्‌ 1980 में 
' भारतीय जनता पार्टी ' की स्थापना से लेकर अब तक के विकास में उनका 
अमूल्य योगदान रहा है। 
आडवाणी 8 नवंबर, 1927 को कराची में पैदा हुए, जहाँ उन्होंने 
आरंभिक शिक्षा प्राप्त की । चौदह वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रवाद और 
चरित्र-निर्माण के लिए समर्पित सामाजिक संगठन ' राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ' से जुड़े आडवाणी सन्‌ 1951 में डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी द्वारा 
' भारतीय जनसंघ' की स्थापना के बाद सक्रिय राजनीति में आए। जनसंघ 
के प्रमुख स्तंभ एवं चिंतक पं. दीनदयाल उपाध्याय का उनके जीवन पर 
गहरा प्रभाव पड़ा। आडवाणी सन्‌ 1973 में जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए 
और लगातार तीन कार्यकाल तक इस पद पर रहे । 1975 में आपातकाल 
के दौरान वे 19 महीने के लिए नजरबंद रहे । वे चार बार राज्यसभा के लिए 
तथा छह बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। भाजपा ने सन्‌ 1998 में 
कांग्रेस को पटखनी दी, जब वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की मिली- 
जुली सरकार बनाने में सफल रही । राजग की सरकार (1998-2004) में 
वे भारत के गृहमंत्री एवं उपप्रधानमंत्री रहे | वर्ष 1999 में आडवाणी को 
प्रतिष्ठित सर्वोत्तम सांसद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया । 
अपनी राजनीतिक सूझ-बूझ और सबको साथ लेकर चलने की नीति 
| के कारण वे अपने समर्थकों और आलोचकों के बीच समान रूप से 
लोकप्रिय हैं। ओजस्वी वक्ता और अनुभवी सांसद आडवाणी राष्ट्र- 
विकास के लिए सुशासन के प्रखर प्रणेता रहे हैं सक्रिय राजनीति में आने 
से पहले एक पत्रकार रहे आडवाणी पुस्तकों, रंगमंच और सिनेमा के सूक्ष्म 
| पारखी हैं। वर्तमान में वे पत्नी कमला, पुत्री प्रतिभा, पुत्र जयंत, पुत्रवधू 
! गीतिका और पौत्री नव्या के साथ दिल्ली में रह रहे है । 
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की लॉग सभी आयु वर्ग के पाठकों के लिए 
उनके समकालीनों के लिए इनमें पुरानी स्मृतियाँ हैं, वहीं 
आकार देने के लिए बेचैन युवाओं के लिए इतिहास संबंधी 
| अ पटेल जैसे नेताओं के दौर की उथल-पुथल तथा आधुनिक 
भार भ उनको विशिष्ट योगदान की जानकारी देते हें | आडवाणीजी 
के ब्लॉग दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, इनमें अतीत की झलक है और ये 
भारतीयों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं ये ब्लॉग दो युगों का मेल 
कराते हैं-पहला युग वह है, जिससे स्वयं आडवाणी संबंधित हैं, और दूसरा वह 
जिसमें वे मार्गदर्शक की भूमिका में हैं। 
आडवाणी एक प्रभावशाली राजनेता रहे हैं। दशकों लंबे राजनीतिक जीवन 
में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अहम भूमिका निभाते हुए उन्होंने न केवल 
भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, बल्कि उसका उत्तरोत्तर विकास भी 
किया। अगर भाजपा आज राष्ट्रीय स्तर पर जानी-पहचानी जाती है, तो उसका 
श्रेय अटल-आडवाणी की विचारदृष्टि को है, जिन्होंने इसे हाशिए से उठाकर 
केंद्रीय भूमिका में पहुँचाया । उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को पुनर्परिभाषित किया । 
सोमनाथ से अयोध्या की उनकी ऐतिहासिक यात्रा के कारण देश को 
धर्मनिरपेक्षता को फिर से परिभाषित करने तथा विरोधियों द्वारा समर्थित 
छदूम-धर्मनिरपेक्षता से इसे भिन्न समझने पर विवश होना पड़ा। 
आडवाणी का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान सार्वजनिक जीवन में उच्च 
मानदंड स्थापित करने और उनका अनुपालन करने का प्रबल आग्रह है । उन्होंने 
संदैव राजनीतिक शुचिता और पारदर्शिता की हिमायत की है। 
आडवाणीजी के ब्लॉग की ताकत उनके व्यक्तित्व की तरह प्रत्यक्ष, निर्भीक 
ओर स्पष्टवादी है। वे किसी मुद्दे को दबाने या हलका करने का प्रयत्न नहीं 
करते। वे तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने का प्रयास नहीं करते, बल्कि बिलकूल 
वास्तविक रूप में पेश करते हैं ।उनका लेखन उनके मन की तरह स्वच्छ है | उनके 
ब्लॉग अनेक व्यापक विषयों पर केंद्रित हैं : इतिहास, राजनीति पुस्तकें, और 
भी बहुत कुछ। भारतीय राजनीतिक भविष्य में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के 
लिए आडवाणी के ब्लॉग बहुत प्रभावशाली मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते 
हैं; अन्य पाठकों के लिए भी ये ब्लॉग बहुत दिलचस्प और पठनीय हैं। 
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